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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम
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 Oe

 अल्प  सूचना  ठने  संख्या  ६  रे  PYਂ



 गरदनों  के  लिखित  पृष्ठ
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 सम् अदा  शुल्क  तथा  रेलवे  यात्रों  की  रायों  te  कर  बातचीत  बिशेष
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 १०

 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  क  विलय  को  ate  ध्यान  पृष्ठ

 ्य  6-5 a दिल्‍ली  के  पटवारियों  gra  हड़ताल  की  धमकी  न्  न
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 बारहवाँ  प्रतिवेदन  दे  ४०

 दिल्‍ली  की  शिक्षा  संस्थानों  का
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 त्तीय-सभा  वाद-विवाद

 शह

 लोक-सभा

 १४  १९५७

 सि re

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।
 oe

 [  wea  महोदय  पीठासीन

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 प्रतीक  महोदय
 :

 जिन  माननीय  सदस्यों  ने  शपथ  नहीं ली  हैं
 वे

 ले  लें
 ।

 श्री  wile  मेहता--मुजफ्फरपूर

 सभा  का  कार्य

 ~
 गभ्च्यक्ष  महोदय  :  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  14951.0  है  कि  जब  तक  सभा  में  कोई  ऐसी

 असाधारण  बात  न  हो  जाये  जिस  की  सूचना  नहीं  दी  जा  सकती  हो  वे  किसी  ऐमी  बात  का  उल्लेख

 न  किया  करें  जो  श्रम-पत्र  में  नहीं  दी  गई  |

 rer  eee  ee  eee

 सभा-पटल  पर  रख  गये  पत्र

 सरकार  द्वारा  दिये  गये  Miata TT पर  को  गई  कार्यवाही  के  विवरण

 faa  मंत्रो  ति
 ०  त०  :  में  संसद-कार्य  मंत्री  की  aa  विभिन्न  सत्रों  में

 जैसा  कि  प्रत्येक  के  सामने  गया  है  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  प्रतिज्ञाद्मों

 कौर  वचनों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  के  निम्नलिखित विवरणों  की  एक-एक  प्रति

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  wages  विवरण  संख्या  ५  दूसरी  लोक-सभा  का  दूसरा  सत्र

 १९  EAC)

 परिशिष्ट
 ४

 निबंध  संख्या  Rx]

 (२)  अनुपूरक विवरण  संख्या  ६  लोक-सभा  का  पहला  सत्र

 EY

 ४
 अनुबंध  संख्या  ३६]

 (3)  अनुपूरक विवरण  संख्या  १४  पहली  लोक-सभा  का  तेरहवीं  सत्र

 १६५६

 [  परिशिष्ट  '४  अनुबंध  संख्या  ३७]

 मूल  मंजो  में

 (  २६८७)
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 २६८८  १४  १९५७

 सभा  का  कायें
 के

 वित्त  मंत्री  तिक  ao  में  संसद -कार्ये मंत्री की मंत्री  की  कौर से  यह  घोषणा  करना

 चाहता हूं  कि  १६  से  २१  दिसम्बर  तक  कायें  की  निम्नलिखित  मदें  सभा  में  लाई  जायेंगी  ।  जहां  कहीं

 अन्यथा  स्पष्ट  उपबन्ध  हों  उस  के  भ्र ति रिक्त  विभिन्न  मदों  का  seta  उस  was  ज  किया  गया

 है  जिस  से  उन्हें  लिया  जायेगा  |

 (१)  अतिरिक्त  उत्पादन-शुल्क  महत्व  की  PeXY

 (२)  राज  की  हज शय वाह  में  से  कार्य  की  किसी  स्थागित  मद  पर  विचार

 (३)  नागरिकता  विधेयक

 (४)  att  फीरोज  गांधी  तथा  wer  सदस्यों  द्वारा  जीवन  बीमा  निगम  निधि  के  विनियोजन
 के  विषय  में  नियम  १९३  के  ada  उठाई  गई  चर्चा--  दिसम्बर  को  ५  बजे

 मध्याह्न  की  जायेगी  ।

 (५)  प्रधान  मंत्री  के  प्रस्ताव पर  १७  दिसम्बर को  भ्रत्तर्राष्ट्रीय स्थिति  पर  चर्चा

 (६)  गृह-कार्य  मंत्री  के  प्रस्ताव  पर  अनुसूचित  जातियों  शर  aa  haa  ख़ादिम  जातियों

 के  PEXY  तथा  Reus  के
 प्रतिवेदनों

 १८  को  चर्चा  ।

 (७)  १६  दिसम्बर ४  बजे  मध्या  ह्म  पशचात्‌--भारत का राज्य का  राज्य
 व्यापार  निगम

 लिमिटेड के  प्रथम  वार्षिक  प्रतिवेदन के  बारे  में  श्री  विमल  घोष  का  शख़्सियत  दिन

 वाला  प्रस्ताव  |

 (5)  दामोदर  घाटी  निगम  विधेयक  जो  इस  समय  राज्य-सभा  के  पास

 विचाराधीन  है  ah  जिस  के  अगले  सप्ताह  के  आरम्भ  में  पारित  होने  की

 (&)  खान  तथा  खनिज  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित रूप  में  ।

 (१०)  रेलवे  दुर्घटना  जांच  समिति  के  <8:  के  प्रतिवेदन  पर  श्री  फीरोज  गांधी  द्वारा

 नियम  &3  के  शरीन  उठाई  जाने  व।ली  चर्चा  ।

 (११)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  कार्य  के  बारे  में  वर्ष  १  ९  ५४-५५  और  Peyy—

 ५६  के  प्रतिवेदनों के  सम्बन्ध  में  श्री  नारायणनकुट्टि  मेनन  ate  श्रीमती पा वंती

 कृष्णन् काव्  नियत  दिन  वाला  प्रस्ताव

 छी  कासलीवाल  :  मेरा यह॒  सुझाव है  कि  क्योंकि  कभी  कल  ही  राज्य-सभा में

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  चर्चा  हुई  है  सभा  के  मुख्य  दल  इस  चर्चा  को  झ्र गले  सत्र  तक  स्थगित  करने

 के  लिये  सहमत हो  जायेंगे  ।

 पिया  महोदय
 :

 ऐसी  कोई  बात  नहीं  कि  यदि  दूसरी सभा  में  किसी  विषय  पर  चर्चा  हो  तो

 इस  सभा  में  उस  की  शझ्रावश्यकता नहीं  रहती  |  में  इस  सम्बन्ध  में  स्वविवेक  से  निर्णय  नहीं  दे  सकता
 ।

 यदि  सभा  की  यह  इच्छा  कि  यह  चर्चा  स्थगित  की  जाये तो  ऐसा  किया  जा  सकता  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  इच्छा  ह ै?



 १४  2eXY  अन  दानों  की  अवसर  मांगें  २६५८६

 fat  fao  तक  कर्मचारी  :  मुझे पता  परन्तु यदि  सभा  की  ऐसी  इच्छा हो  तो  प्रधान  मंत्री

 को  आ्रापत्ति  नहीं  होगी  शर  सरकार  चर्चा  के  स्थगन के  लिये  तैयार I

 श्री  नाशिर  wea  (  पूर्वे  खानदेदा  )  :  माननीय  सदस्य  तो  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  यापन  विचार

 करना  चाहेंगे  ।  दूसरी  सभा  में  इस  की  चर्चा  का  यह  नहीं  कि  यहां  चर्चा  नहीं
 होनी

 चाहिये  |

 a
 fait  नाथ  पाई  (  )  स्थिति  पर  अपने  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर  चाहते

 ड्  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  सब  दलों  के  नेता  सहमत  न  हों  में
 इस

 चर्चा  को  स्थगित  करने  के  लिये

 स्यार  नहीं  हूं  ।

 अनुदानों
 को

 अनुपूरक
 मांगें

 महोदय :  सभा  PEN— Ys  के  लिये  आय-व्यस्क  सामान्य )  के  अनुदानों  की

 अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  जारी  जो
 कि  ३  दिसम्बर  को  प्रस्तुत

 की
 गई

 दो  घंटे  और  vo

 मिनट शेष  हें  ।  चर्चा  के  सारी  मांगों  को  इकट्ठे  मतदान  के  लिये  रखा  जायेगा  ।

 fat  हेम  went  :  इन  मांगों  से  मुझे  यह  पता  लगा  है
 कि

 सरकार  की  व्यवस्था

 में  कहीं  ढीलापन है  ।

 कित  मंत्री  (  श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  भ्रनुपूरक  मांगों  पर  बोलने  वाले  सदस्य  यदि

 मांगों  की  संख्या  का  उल्लेख  कर  दें  जिन  पर  वे  बोलना  चाहते  हें  तो  हमारे  लिये  उत्तर  के  हेतु  तथ्य

 एकत्र  करना  सुगम  हो  जायेगा

 श्री  हेम  में  नागा  पहाड़ी
 é

 क्षेत्र  की  मांग  संख्या  तक  पर  बोलना  चाहता  हूं
 ।

 नागा  समस्या की  तुलना  में  इन  मांगों को  देखा  जाये  तो  प्रतीत  होता है  कि  नागा  लोग  संघ  के  पक्ष  में

 नहीं  होंगे  ।

 नागा  लोग  ७०  तक  म्रंग्रेजी  शासन  के  अधीन  रहे  परन्तु  उन्हों  ने  इन्हें  प्रसन्नता  से  निकाल

 करता  सभ्यता  प्रदान  करने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  ।  आज  उन  लोगों  में  यह  भावना  पेदा  करने

 के  लिये  कि  वे  भारत  संघ  के  ही  हूं  उन  के  सहाय ताय थें  Maas  करने  चाहियें  म्रंग्रेजों ने वहां स्कूल ने  वहां  प्क्ल ्

 नहीं  खोले  और  कोई  विकास  कार्य  नहीं  किया  ।  उन  का  ध्यान  केवल  प्रशासन  की  रहा  ।  वही

 हालत  श्राज  भी  इन  भ्रनुपूरक  अनुदानों  द्वारा  हम  वहां  कोई  विकास  कार्य  नहीं  कर  रहे  वरन्‌  केवल

 श्रशासन पर  ही
 बल

 दिया  जा  रहा  है
 ।

 परन्तु  समस्या  एक  राजनैतिक  समस्या  नहीं  वरन्‌  उन
 का  मानसिक

 उत्थान  करने  की  है
 ।

 हम  दिसम्बर से  मार्चे  १६५८  तक  प्रशासन पर  88.0
 ३४५

 लाख  पुलिस पर  ५३  &  ६  लाख  रुपया  व्यय  कर  रहे  हें  जब  कि  दिक्षा  पर  केवल  ७  ,  ३२
 लाख  रुपये

 व्यय कर  रहे  हें  ।

 हमें  इस  कौर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  नागा  लोगों  की  झावश्यकतायें क्या  हैं  ।  उन  लोगों  की

 मुख्य  कौर  संचार  आदि  हैं  न  पुलिस

 नागाओं
 में  लोकतन्त्रात्मक संस्थायें  हे  जैसे  कि  वृद्धजनों  की  प्ररिषदें  जिन्हें वें  अपनी  भाषा

 में  तातार कहते  हमें इन
 संस्थाओं  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करना  arte

 |
 हि

 मूल  wat  में



 २६६०  श्रनदानों  को  श्रीनगर  मांगें  १४  १६४५७

 [at  हम  -  बरुआ

 वहां  पर  पुलिस  राज्य  स्थापित  नहीं  कर  रहे  ।  यह  गलती  हम  ने  पहले  की  थी  ।  सब  उस  की

 पुनरावृत्ति  नहीं  करनी  चाहिये  ।  इस  की  अपेक्षा  वहां  ऐसा  वातावरण  पदा  करना  चाहिये  जिस  से  शत्रु

 दल  के  नागा  लोग  भी  हमारे  मित्र  नागायों द्वारा  कोहिमा  में  पारित  संकल्प को  स्वीकार  कर
 लें

 ।

 नागों में  चिकित्सा  सुविचारों  के  प्रभाव  तथा  खाद्यान्न  के  प्रभाव  के  कारण  तथा

 भोजन  प्राप्त  न  होने  के  कारण  सभी  प्रकार  की  बीमारियां  पाई  जाती  हें  वहां  पुलिस

 की  बजाय  हस्पतालों की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 नागा  लोग  झूम  ढंग  से  खेती  करते  हें  जिस  से  वन  नष्ट  हो  जाते  हें  ।  हमें  उन्हें  प्रा धुनिक  ढंग से

 खेती  करना  सिखाना चाहिये

 हम  ने  सहायता कार्यों  के  लिये  १०  लाख  रुपये  रखे  हें  ।  हमारी  पुलिस  तथा  सेना  ने  वहां  फसलें

 जला  दीं  जिस  के  फलस्वरूप  वे  gape  से  भी  वंचित  हो  गये  |  वहां  के  लोगों  ने  जो  यातनायें  सही  हैं

 उस  की  तुलना  में  सहायता का यं  थोड़ा है  ।

 नागा  लोग  सरकार  से  इसलिये  घणा  करते  हें  कि  उन  से  बेगार  ली  जाती  है  किन्तु उन्हें  दिया  कुछ

 नहीं  जाता  ।  मे  सुझाव  देता  हूं  कि  वहां  पर  सुधार  के  काम  किये  जायें  खेती  बाड़ी  पर  विशेष

 eats दिया  जायें

 शी  नारायणनकुद्टि मेनन  )  :  में  मांग  संख्या  ३०  पर  ही  बोलूंगा
 ।

 वित्त  मंत्री कहते  हें  कि  ३३०००  रुपये  की  भ्र ति रिक्त  राशि  राय  कर  के  मुकदमों  पर  किये

 गये  व्यय  को  पुरा  करने  के  लिये  मगर  सरकार  को  इस  का  पुरा  पुरा  उत्तर  देना  चाहिये  ।  ग्राम  कुछ

 समय  पहले  श्री  कालडोर  ने  बताया  था  कि  देश  में  31/7, at wu सौ  करोड़  रुपये  के  कर  का  अपवंचन होता  है  ।

 हमें  यह  भी  पता  लगा  है  कि  सौ  करोड़  रुपये  राय-कर  तो  वसूल  ही  नहीं  ।

 एक  व्यक्ति  PES  से  आयकर  नहीं  दे  रहा  है  ।  प्राचीन  इन  बातों  के  कारण  क्या  हैं  शौर  सरकार

 को  इन  लोगों  के  विरुद्ध  भ्र भि योग  चलाने  में  खर्चे  करना  पड़ता  है  |

 २००  करोड़  रुपये  का  तो  कर  अपवंचन  हो  जाता  है  १५०  करोड़  रुपया  वसूल  ही  नहीं  होता

 तो  हमारी  योजनाओं  का  क्या  बनेगा  ।  क्या  हम  ५  के  विरुद्ध  सार्वजनिक  सुरक्षा  अधिनियम

 के  अधीन  कोई  कार्यवाही नहीं  कर  सकते  ?

 मं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कर  करने  वालों  के  विरुद्ध

 बया  कार्यवाही  करेगी  ।  वे  लोग  उच्च  न्यायालयों  द्वा  रा  बंदी  के  ग्रादेश  ले  लेते  हैं  करो  भगतान  में  विलम्ब

 करते  हें  ।  हम  यही  सुझाव  दे  सकते  हें  कि  व्यापार  की  स्वतन्त्रता  होनी  चाहिये  सरकार  को

 संविधान  में  यथोचित  संशोधन  कर  देना  चाहियें  ।

 उच्चन्यायालयों
 कौर  उच्चतम  में  कई  बार  आयकर  सम्बन्धी  लेख  याचिकाश्रों

 का

 चार  चार  वर्ष  तक  निर्णय नहीं  होता  ।  हम  दूसरा  तरीका  क्यों  नहीं  ढूंढ़ते
 ?  हमें कोई  सख्त  कार्यवाही

 करनी  चाहिये  ।  इस  से  किसी  के  मूल  भ्र धि कारों  को  छीनने  का  प्रदान  नहीं  है  ।  देश  छति  के  लिये  हमें

 संविधान के  भ्रनुच्छेंद  २२६  कौर  १३६  ग  के  अन्तर्गत  मामलों  पर  से  उच्चतम  न्यायालय  तथा

 न्यायालयों  का  क्षेत्राधिकार हटा  देना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  में  राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  अनुदानों  के  बारे  में  कटना  चाहता  हुं  ।  हम  वास्तव  में

 केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  जानना  चाहते  है

 प्रंग्रेजी  में  ।



 १४  Rex  ग्र गुदा नों  की  अ्रुपूर क  मांगें  BRAN

 माननीय  वाणिज्य  मंत्री  ने  केरल  सरकार  की  आलोचना  करते  हुए  कहा  था  कि  वहां  aga  श्रमिक

 कर  लगा  रखे  हैं  अतः  वहां  औद्योगिक  विकास  नहीं  हो  सकता  |  यह  कोई  बात  नहीं  है  ।  वहां

 जो  बागान  मालिकों  पर  कर  लगा उस  पर  आपत्ति  होनी  चाहिये  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  तो

 घन  कर  लगाया  है  ।  बागान  के  मालिक  करोड़ों  रुपया  कमाते  हें  ।  उन  पर  कर  कोई  अत्याचार  नहीं

 है

 गव्य  महोदय  :
 यह  एक  पारित  मद  है  जिस  का  विनयोजन  विधेयक  द्वारा  किया  जा  चूका  है

 ।

 अब  तो  केवल  इस  बात  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  कि  उस  धन  राशि  का  व्यय  किस  प्रकार  किया  गया

 है ।

 श्री  नारायणनशुद्टि  सेना  :
 में  यह  नहीं कह  रहा  कि  पारित मद  में  कोई  कटौती  होनी  चाहिये

 में  केवल  यह  कह  रहा था  fe  राज्यों  को  प्राय-व्ययन  में  सन्तुलन  के  लिये  कौर  केन्द्रीय

 सरकार की  विभिन्न  नीतियों  के  फलस्वरूप  किन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 च्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  यह  कहना  teas  कि
 राज्यों  को ग्रौर राशि मिलनी रावी  मिलनी

 चाहिये तो  उस  के  लिये  यह  असवर नहीं  ।

 fat  नौशीर  wear  (qa  खानदेश  :
 माननीय  सदस्य  यह  तो  कह  सकते हूं  कि  तदर्थ  अनुदानों

 द्वारा  राज्यों  को  प्र  राशि  दी  जाये  ।

 श्री  नारायणनुशुट्टि  सेना  :
 राज्यों  के  लिये  ये  ग्रनुदान  बहुत  भ्र पर्याप्त  हैं  र  उन्हें  कौर  कुछ

 देने  की  बजाय  उन  के  मामलों  में  केन्द्रीय सरकार  के  मंत्री  हस्तक्षेप  करते  हें  ।  उदाहरण  के  लिये  केरल

 सरकार ने  जब  बागान  स्वामियों  पर  कर  लगाया  तो  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  उस  की  आलोचना

 की ।  कहां  तो  प्रधान  मंत्रीं  कहते  हें  कि  राज्य  सरकारों को  अपने  वित्त  के  लिये  स्वयं  व्यवस्था करनी

 चाहिये ।  परन्तु  जब  कोई  राज्य  सरकार  ऐसा  प्रय  करती  है  तो  उस  की  आलोचना  होती  है  ।

 में  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यही  जानना  चाहता  हूं  कि  लोकतन्त्र किस  प्रकार  का  है  जिस  में

 सरकार  झपने  ऐसे  जो  उन  के  दल  के  नहीं  परन्तु  मंत्रिमंडल  बनाने  में  सफल  हुए  का

 सहयोग  न  दें
 ।  तरन्त  में  में  फिर  यही  कहूंगा

 कि
 उन्हें  कुछ  ऐ  से  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  चाहियें  जिन  से

 आय  कर
 शभ्रपवंचन  न

 हो  सके  कौर  जो  बकाया  राशि  है  उसे  वसूल  किया  जा  सके  |

 श्री  ले०  wat सिह  :
 :

 में  मांग  संख्या  तक  के  सम्बन्ध  में  ही  कुछ  कहना

 चाहता हूं  क्योंकि  यह  नागा  हिलनतुएन-सांग  क्षेत्र  के  बारे  में  है  ।  मांग  को  देखने  पर  पता  लगता  है  कि

 यह  मांग  जो  ६५  लाख  रुपये  चार  मास
 के

 लिये  का  ६५  प्रतिशत  सामान्य  प्रशासन  तथा  पुलिस

 पर  व्यय  होगा
 |

 इस  क्षेत्र  का  क्षेत्रफल  ६,२४६  वर्ग  मील  है  तथा  इस  की  जनसंख्या  ४८,०००

 इस  गदा सन  केन्द्रीय  सरकार  की  कौर  से  प्रासाद का  राज्यपाल  करेगा  ।  इस  में  तीन  जिले  होंगे  जिन

 के  मुख्य  कार्यालय  मोकोक  चुंग  तथा  तुन सांग में  होंगे  ।  राज्यपाल की  सहायता  के  लिये

 एक  ग्रायुक्त तथा तथा  एक  सचिव  होगा
 ।

 इस  प्रकार  पता  लगता  है
 कि  प्रशासनिक  व्यय  बहुत  अधिक होगा

 जिस  की  अनुमति  हमें  नहीं  देनी  चाहिये
 ।

 त्रिपुरा  तथा  नेफा  का  हमें  पर्याप्त  भ्रनुभव  है  कि

 किस  प्रकार  सैनिक  पदाधिकारियों  को  इन  क्षेत्रों  में  लगाया  जाता  है  ax  किस  प्रकार  उन्हें

 धन  दिया  जाता  है
 ।

 इस  के  अतिरिक्त  स्थानीय
 पदाधिकारियों  तथा

 इन  बाहर  से  नियुक्त  किये

 शिकारियों
 में  एक  ग्रस्त

 रखा  जाता  है  जिस  से  इन  दोनों  में  वापस  में
 बड़ा  मनोमालिन्य रहता

 नागा  ee

 wast  में



 २६६२  अनुदानों  की  ग्र तप रक  मांगें  १४  Reus

 [sit
 ले०  चों

 मेरा  अनुभव  है
 कि

 इन  क्षेत्रों  प्रशासन  जिन  पदाधिकारियों  के  हाथ
 में

 रहता  है  वह  इक्टटर्‌
 बन

 जाते  हैं  कौर  जैसा  जैसा  जोर  जुल्म  कहते  हैं
 ।

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  जिलों  के  मुख्य कार्यालयों  में

 एंडसन  की  परिषदों  का  चुनाव  किया  जाना  चाहिये  ।  जिस से  इन  पदाधिकारियों को  मनमानी  करने  का

 अवसर न  मिल  सके  ।  जो  पदाधिकारी  राज  वहां  भेजे  जाते  हें  वह  बड़े  भ्रष्ट  होते  यहां  की

 जनता को  समझने  का  प्रयत्न  नहीं  करते  इस  में  बड़ी  कठिनाई  होती  है  क्योंकि  वह  श्रालोचनाश्ों

 की  कोई  चिन्ता  नहीं  करते  ।  इस  प्रशासनिक व्यय  का  भार  साधारण  जनता पर  ही  पड़ता इसलिये

 मेरा  सुझाव है  कि  प्रशासनिक व्यय  को  कम  क्र  के  हमें  ख़ादिम  जातियों  की  भलाई  के  लिये  इस  धन

 को  अस्पतालों पर  व्यय  किया  जाना  चाहिये  ।

 पुलिस  पर  लगभग  ५३  लाख  रुपया  व्यय  किंया  जायेगा  |
 जो  कि  बहुत  बड़ी  रकम  इस

 राशि  को  भी  कम  कर  के  विकास  कार्यों  में  लग  या  जाना  चाहिये  ।  सरकार  ने  नागा  जाति  को  दबाने  के

 लिय  सेना  इरादी  पर  धन  व़्यय  किया  |  परन्तु वह  दबे  बदला  लेते  सरकार  को  इस  से

 सीखना  चाहिए  ।  मे  सभा को  बता  देना  चाहता हं  कि  नागा  पहाड़ी  की  जनता  के  मन नारी  भी

 कलुषित  शे द् ग्रौर  इस  कलाम  को  सीधी  बातचीत  के  द्वारा  समझौता  करके  ही  खत्म  किया  जा  सकता

 है  ।  मेरा  सुझा  त्र  है  कि  सेना  को  वापस  बुला  लिया  जाये  ौर  पुलिस  का  व्यय  कम  कर  दिया  जाये  ॥

 नागा  जाति  को  अपने  साथ  मिलाने  के  प्रयत्न  करने  चाहियें  तौर  एसा  हो  सकता  है  जब  इन  के

 प्रति  उदार  भावना  रखी  जाये  प्रौढ़-सेना  वापिस  बला  ली  ।

 श्री  थान  पिल्ल  :  गत  ग्राम-व्ययन  सत्र  में  हम  ने  दियासलाइयों  पर  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाया  जिस

 के  फलस्वरूप  सरकार को  पर्याप्त  धन  मिला  परन्तु  इन्हें  इस  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये था  कि  इससे

 दियासलाई बनाने  वाले  कितने  छोटे  छोटे  कारखाने  बन्द हो  गये  जिन  के  कारण  दियासलाई

 कितनी कम  बनने  लगों

 इस  उद्योग  के  बारे  में  सरक  र  से  कई  बार  कहा  गया  परन्तु  सरकार  ने  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं

 मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  यह  समझना  चाहिये  कि  सरकार  केवल  राजस्व  इकट्ठा  करने  के

 लिये ही  नहीं  अपितु  जनता की
 कठिनाइयों

 को
 हूर  करने  के  लिये  होती  है

 |
 इसलिये  मेरी  सरकार

 से

 aia है  कि  वह  दियासलाई उद्योग  क॑  करा  रोपण  प्रस्तावों पर  पुनः  विचार  करे  |  हमने  प्रस्ताव  किया

 था  कि  जब  सरकार  ने  ४०  तीलियों  की  माचिस  के  लिये  ४  नये  पैसे  रखे  तथा  ६०  तीलियों की  माचिस

 के  लिये  ६  नये  पैसे  रखे  तब  Yo  तीलियों  की  a  faa  के  लिये  ५  नये  पेसे  रख  दिये  जायें ।  परन्तु  मैं

 नहीं  जानता  सरकार  को  ऐसा  करने  में  क्या  है  ।  हम  कोई  रियायत  नहीं  चाहते  हैं  ।  सरकार  को

 इस  मांग  के  भ्रौचित्य को  समझ  कर  इसे  स्वीकार कर  लेना  चाहिये

 उत्पादन  शुल्क  वितरण  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ata  सरकार  आधिक  दृष्टि  से

 पिछड़ा राज्य  है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  जानती  है  कि  मद्रास  राज्य  ने  ऋण  लेने  से  इसीलिये
 इन्कार

 कर  दिया  क्योंकि वह  इस  का  भुगतान  करने
 में

 समय  नहीं  थी  ।
 मेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्र  को  उद्योगों

 के  लिये  श्रावक  अनुदान  देने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये
 ।

 दूसरी  बात  में  विद्यार्थियों को  छात्रवृत्तियों के  बारे  में  कहना  चाहता हूं
 ।

 हम  बार  बार  कहते  हे
 है ंकि  पिछड़े  वर्ग  को  छात्रवृति देने  के  लिये  ६०

 SHRI  Hat  लाने  की

 त

 हटा  देनी  चाहि
 चाहिये ।  हमें

 मूल  अंग्रजी  में
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 पिछड़े वर्ग  के  लिये  इतना  कठोर  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  वह  पिछड़े  वर्ग
 के

 लोग  नहीं  होते  तो

 वृत्ति  की  ही  नहीं  करते  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  निधियों  की  व्यवस्था  छात्रवृत्ति

 देने  के  लियें  कर  दे  जिस  से  पिछड़े  वर्ग  के  अधिक  विद्यार्थी  शिक्षा  प्राप्त  कर  सकें  ।

 शी  दो०  फार्मा
 :  :  में  ने  प्रश्न  से  पहले  दो  के  भाषणों  को  सुना

 शौर  मुझे  खेद  है  में  उन  के  विचारों के  विपरीत
 कुछ  कहूंगा

 ।  पहली बात  यह  हैं  कि  कहा  गया कि  नागा

 हिल  क्षेत्र  पर  धन  की  अधिक  मांग  की  गई  है  ।  में  बता  देना  चाहता  हूं  कि  यह  मांग  तो  उस  feta

 के  अधीन  की  गई  है  जिस  को  संसद्‌  ने  पारित कर  दिया  यह  बताया  गया  कि  उस  क्षेत्र  से  पुलिस  तथा

 सेना को  हटा  लेना  चाहिये  ।
 मेरा  विचार  है  कि  देश  का  हित  चाहने  वाला  कोई  भी  व्यक्ति  ऐसा

 नहीं

 कह  सकता है

 यह  अधिनियम जनता  की  इच्छानसार  संसद्‌  द्वारा  पारित  किया  गया  ate  इसके  विपरीत

 कुछ  कहना ऐसा  ही  है  जैसा  कोई  व्यक्ति  किसी  ऐसे  काम  को  न  करने का  प्रयत्न करे  जो

 पूरा  किया  जा  चुका  हो
 ।  इस  क्षेत्र  में  विभाजन  के  cea  से  ऐसे  होते  रहें

 जिनको

 तथा  समाज  विरोधी  कहा  जा  सकता  प्रचार  मंत्री  इस  सभा  में  कई  बार  कह  चुके

 हैं  कि  हमारी  सेना  तथा  पुलिस  ने  शांति  स्थापित  करने  का  कई  बार  प्रयत्न  किया  परन्तु  वहां

 शांति  स्थापित  हो  सकी  ।  प्रीत  में  वहां  की  जनता  ने  इस  sae  की  व्यवस्था की

 आकांक्षा  की  ait  उसको  स्वीकार  करके  अधिनियमित  कर  दिया  wa  उसी  अधिनियम
 ~

 के  अनसार  व्यय  की  मांग  की  जा  रही  है  जिससे  वहां  पर  शांति  स्थापित  की  जा  सके  ।

 स्पष्टीकरण  टिप्पण  में  दिया  हैं  कि  शिक्षा.की  राशि  बढ़ा दी  गई हैं  जिसके  फलस्वरूप

 ३२४५  प्रारंभिक  स्कूल  खुलेंगे ।  में  चाहता हूं  अधिक  राशि दी  जानी

 किसानों  की  are  भी  पुरा  ध्यान  दिया  गया  है  ।  कहां  फर  कृष्य करण  की

 व्यवस्था  की  गई  सहायता  कार्यों  के  लिए  भी  धन  व्यवस्था  की  गई  इस प्रकार

 हमें  पता  लगता है  कि  इस  प्राय-व्ययन  के  द्वारा  इस  क्षेत्र  की  बहुत  सी  कठिनाइयां

 दूर  कर  दी  गई  ह  सभा  को  इसका  स्वागत करना  चाहिए

 fat  स०  म०  बनर्जी
 :

 म  माग  सख्या  १०६  के  सम्बन्ध में  कहना

 चाहता  हूँ  जो
 प्रतिरक्षा  पूंजी  व्यय

 के
 सम्बन्ध  में  है

 ।
 यह  रेल  ठेकेदार जिसको  ४६,०००  रुपये

 faq  जाले  उसक  बारे में
 में  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  बहुत  समय से  प्रतिरक्षा  कर्मचारी

 फेडरेशन  TA  एम०  ई०  एस०  यूनियन के  कमंचारी  यह  मांग  कर  रहे ंहैं  कि  ठेका  पद्धति  हटा

 दी  जाये  क्योंकि  इससे  भ्रष्टाचार  बढ़ता

 sage  मांगों  के  समय  नीति  सम्बन्धी  बातें  नहीं  जाती

 al

 श्री  स०  म०  बनर्जी  :  इस  मांग  के  स्पष्टीकरण  टिप्पण  में  दिया  gard  fe  एक

 छावनी  में  क्वांरी  निर्माण  के  लिए  ।  परन्तु  यह  नहीं  बताया  गया  कि  किस  छावनी  में

 यह  काम  कराया  गया  तथा  ठेकदार  द्वारा  कराया  गया  अथवा  विभागीय  श्रम  द्वारा  कराया

 गया  |
 परन्तु  यह  काम  कराया  गया  ठेकदार  से  ही  जबकि  एम०  Fo  एस०  के  पास  २७,०००

 मेरा  विचार हैं  कि  हमें  सभी  स्थानों  पर  विभागीय  से  यह  काम  ,  कराने
 में

 बता  चुका  हूँ  कि  आगरा  में  एक  काम
 ३२,०००

 रुपये  में  पूरा  कराया

 मूल  wit  में
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 स०  म०

 जब  कि  ठेकेदार
 ने  उसके  लिए  एक  लाख  रुपये  मांगे  इसलिए  यह  कहना  एकदम  गलत  है

 कि  तथा  शीघ्रता  से  काम  कराते हैं  ।  मेरी  माननीय  उपमंत्री से

 प्रार्थना है  कि  वहू  इस  पर  विचार  करें  ।

 शनी
 पुरनूर  कल  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  योजना  की

 आवश्यकता
 में  तथा

 मांगों  का  हम  वित्त  प्रयोग  की  सिफारिश  पर  चर्चा  के  समय  चर्चा  नहीं  करनी

 परन्तु  सिफारिशों  को  देखनें  के  पश्चात्‌  मालूम  होता  है  कि  उन्होंने  विभिन्न  राज्यों  को  आवंटन

 करते  समय  योजना  की  श्रावइ्यकताशं  पर  ध्यान  रखा  इस  कारण  हम  केरल  के  सदस्यों

 का  यह  विचार  हैं  कि  उनकी  हमारे  राज्य  के  लिए  १.७५  करोड़  की  सिफारिश  बहुत  कम

 ब्  के  साथ  सदा  से  उपेक्षा  की  जाती  रही  हैं  ।  वहां  की  कांग्रेस  सरकार ने  भी  ध्वजिक

 धन  की  मांग  की  थी  परन्तु  उनको  दिया  कम  गया  था  ।  केरल  में  मिला  दिया  गया

 मद्रास  राज्य  ने  उसको  १९  करोड़  रुपयें  दिया  जब  कि  जनसंख्या के  झभ्राघार पर  उसको

 २७  करोड़  रुपया  मिलना  चाहिए  था  ।  वहां  की  सदस्यों  को  समस्त  देश  जानता  दै  धौर

 उन्हीं  के  प्राकार  पर  हमने  २०  करोड़  रुपये  की  मांग  की  थी  जो  कि  उचित  थी  ।

 परन्तु  हमारी  मांग  स्वीकार  नहीं  की  गई  कौर  इसी  कारण  केरल  की  कठिनाई  बढ़  गई

 मेरी  वित्त  मंत्री  से  प्रार्थना  हे  कि  वह  इस  पर  विचार  करें  कौर  उस  राज्य  की  समस्या  को

 समझ  |

 श्रीमती इला  पालचौघरी  )  :  में  भारत  के  भतत्वीय  परिमाप  के  व्यय  पूरे  करने

 क  लिए  प्रस्तुत  मांग  संख्या  १८  के  सम्बन्ध  में  यह  छोटी  सी  बात  कहना  चाहती  हूं  कौर

 चह  यह  है  कि  प्राकृतिक तेल  तथा  गेस  के  अस्थाई  कर्मचारियों  को  तीन  महीने  से  वेतन

 नहीं  मिला  खान  तथा  ईंधन  मंत्रालय  को  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ak  ऐसी

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिस  से  इन  कर्मचारियों  को  पहली  तारीख  को  वेतन  मिल  जाया

 तुएनसांग  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  की  मांग  से  हमें  बड़ी  प्रसन्नता  हे

 कौर  में  oat  करती  हूँ  कि  भविष्य  में  हमारे  सम्बन्ध  उस  क्षेत्र  से  बहुत  wes  हो  जायेंगे  ।

 मेरी  सरकार  से  यही  create  fe  जब  भी  कभी  फिजो  तथा  उसके  परिवार  के  बारे  में  कुछ

 पता  सरकार को  उनके साथ  ऐसा  बर्ताव  करना  चाहिए  जिससे  सम्बन्ध  शहरों  सुन्दर हो

 जाय

 अन्त  म  ,  मांग  सख्या  ८८
 उड्डयन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहती  हूं  किं

 अनुसूचित  रास्तों  के  लिए  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  श्रनुज्ञप्तियां  की  दी  जाती  मेरे  विचार  से

 यदि यह  श्रनूज्ञप्तियां इसी  प्रकार दी  जाती  रहीं  तो  कोई  भी  समवाय  काय  नहीं  कर  सकेगी

 में  आशा  करती  हूं  कि  इन  सब  बातों  पर  सरकार  ध्यान  देगी
 ।

 श्री  नाथ  पाई  (  में  मांग  संख्या
 ८८

 के  बारे  में  कहना  चाहता हूं  कि  इस

 मंत्रालय  ने  अनुपूरक  मांग  दूसरी  बार  प्रस्तुत  की  इस  मांग
 की

 उपयुक्तता  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  कहने  से  पहलें  यह  बता  देना  भ्रावस्यक  है  कि  इस  मंत्रालय  में  इस  मांग  पर  किस

 प्रकार  काम  किया  जाता  है
 ।

 कुछ  दिन  हुए  एयरलाइनों  में  वाइकाउन्ट  रखे  जाने
 को

 तथा

 _  कुछ  व्यक्तियों
 को

 इनका
 प्रशिक्षण  देने की  योजना  बनाई  प्रशिक्षार्थी तीन  वर्गों में  ब्रिटेन

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 प्रशिक्षण लेने  भेजे  जायेंगे  जिन  पर  प्रतिव्यक्ति ४/  १०  पड  व्यय  होगा  ।  मेरी  शिकायत

 यह  है  कि  हम  इन  व्यक्तियों  पर  इतना  धन  व्यय  करते  हैं  परन्तु  इन  व्यक्तियों  का  पूरा  पूरा

 नहीं  किया  जाता  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  राय-व्यस्क  की  चर्चा तक  पायें  रखना  चाहिए

 जिस  कार्य  के  लिए  मांग  हो  माननीय  सदस्यों  को  विचार  उसी  तक  सीमित  रखने  चाहिए  ।

 में  नहीं  समझता  कि  वाइकाउन्ट  शादी  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  है  ।

 में  इस  समय  एक  बात  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  दो  मांगे  प्रस्तुत हूं  ।

 एक  तुएनसांग जिले  के  बारे  में  है  तथा  दूसरी  राष्ट्रीय  औजार  कारखानें  के  बारें  में  हूँ
 ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  पहले  ऐसी  व्यवस्था  थी  कि  जब  भी  कभी  किसी  नई  सेवा

 के  लिए  राय-व्यस्क  अथवा  अनुपूरक  मांग  की  व्यवस्था की  जाती  इस
 मामलें  पर

 स्थायी  वित्त  समिति  में  विचार  किया  जाता  था  कौर  समिति  की  उस  सेवा  के  बारे  में  ज्ञापन

 wea  कर  दिया  जाता  था  जिससे  माननीय  सदस्यों  को  उसके  बारे  में  जानकारी  हो  जाती

 थी

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  wade है  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार की
 मांगों  के  सम्बन्ध

 में  पूरी

 जानकारी  सदस्यों  को  दे  दिया  करें  ।

 fao  to  कब्ज  विचार  :  में एक  प्रपत्र  बनाऊंगा जिसमें  माननीय  सदस्यों को  पूरी

 जानकारी  दी  जाया  करेगी  ।

 =)
 अध्यक्ष  महोदय  :  कौन-कौन  माननीय  मंत्री  इस  विवाद  में  भाग  लेना  चाहेंग े!

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  शायद  मे ंही  सभी  की  जोर से  उत्तर  दूंगा  ।

 थ्री  wad  दर्शन  )  अध्यक्ष  यह  जो  भझ्रनुदानों की  भ्रनूपुरक  ५  यहां  पर

 सदन  १ पद्  की  गई  हे  उनका  समर्थन  करते  हुये  केवल  दो  के  सम्बन्ध में  में  माननीय  मंत्री  जी  का

 ध्यान  प्रा कर्षित करना  चाहता  हूं ।

 सितम्बर ५७  में  जो  मांगें  पेदा  की  गयीं  थीं  उनमें से  डिमांड  (  )  संख्या  डिफेंस

 इफेक्टिव  भ्रामक  सेना  )  उसके  सम्बन्ध में  एक  थोड़ी सी  बात  की  कौर में  मंत्री

 महोदय  का  ध्यान  भ्रमित  करना  चाहता  उसके  फुटनोट  में  यह  लिखा है  कि  एक  सेनिक

 ट्रक के  निजी  कार  से  टकरा  जाने  के  मुकदमे में  सरकार को  २,०००  हजार  रुपये  भरने  पड़े हैं  |

 इस  सम्बन्ध में  दो  बातें  निवेदन करनी  पहली  बात  तो  यह  है  कि  यद्यपि  यह  बहुत

 दूर  झ्रासाम  की  बात है  जहां  तक  मेरा  खयाल  भ्र ौर मझ  से  इस  का  सीधा  सम्बन्ध  नहीं है

 तथापि  इसमें एक  सैद्धान्तिक  wet  उठता  हैकि  जब  वह  गलती  उस  मिलटरी  ड्राइवर की  रही  होगी
 तो  फिर इस  मामले  को  अदालत तक तक  क्यों  जाने  दिया  गया  कौर  कयों  नहीं उस  व्यक्ति  से  जिसको

 कि  नुक़सान  पहुंचा था  कौर  जिसकी  की  गाड़ी  चकनाचर हो गयी थी हो  गयी  उससे  पहले  ही  क्यों  नहीं

 समझौता  कर  लिया  गया  ताकि  भ्र दाल तों में  जाकर  विभाग  कौर  भारत  सरकार की  बदनामी न

 होती ?

 दूसरी बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के  मामले  afer  फौज  में
 होते  रहते

 हैं  और
 इस

 सम्बन्ध  में  कड़ाई  का  रुख  लेने
 की

 आवश्यकता  है
 ।

 मिल  प्रेग्नेंसी  में
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 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 [ei  भक्त

 तो  यह  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  यह  २,०००  रुपये  सरकारी  खजाने से  न  दिये जा  कर

 उस  व्यतीत  की  जेब  से  दिये  जाने  प्रसाद  उसकी  तनख्वाह से  काटे जाने  चाहियें  जिसकी  कि

 गलती  की  वजह  से  यह  घटना  में  इस  कठोर  उपाय  के  अरवल बन  करने  की  इसलिये सलाह

 देर  किइस  तरह  की  घटनायें  अक्सर  होती  रहती  fake  प्रभी  तक  इस  सम्बन्ध में  कोई
 ba  x

 कड़े  कदम  नहीं  उठाये  गये  है  |

 मुझे  याद  है  कि  कुछ  वर्षों  पहले  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  एक
 saa  साह  के  गरी

 चलाने  से  नैपाल  से  जाए  हुये  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  एक  कुली  की  जिसे  डॉ  ख़्याल  कहते
 मृत्यु

 गयी  ।
 जब

 पुलिस  वाले  ने कुछ ह  उसका  पीछा  किया तो  उसने  मुड़  करके  जवाब  दिया
 , a!

 मैंने  किसी  आदमी  को  नहीं  मारा  वह  तो  एक  डोटियाल  था  ।  उस  मिलिटरी  ड्राइवर  के  दिल  के

 इन्दर एक  मनुष्य  की  इस  ८  रह  मत्य  हो  जाने  पर  कोई  करुणा  या  दया  नहीं  थी  ।

 इसी  तरीके से  कुछ  दिनों  पहले  की  बात  यह  सौभाग्य  की  a  है  कि  इस  श्रवसर पर

 हमारे  पुत्र  प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री  श्री  त्यागी as  हुए  उनके  नोटिस में  एक  बात  लाई  गई थी  कि

 कोई  एक  बड़ा  फौजी  अधिकारी  प्रपनी  कार  लेकर  जा  रहा  था  भ्र ौर  उसकी  कार  के  एक  साधारण

 मोटर  बस  चल  रही  थी  उसके  चलने  में  जरा  देरी  हो  रही  फौजी  ने  कई  बार  हाने

 दिय  कि  अपनी  कार को  उसके  ग्राम  ले  जाये  और  इसमें  देरी  होते  देख  कर  बजाय  इसके  कि  ये

 कोई  एक  सभ्यता  का  व्यवहार  उतर  करके  उन्होंने उसको  तमाचा  मार  यह  उदाहरण

 में
 मिलिटरी  के  एक  बड़े  झ्रफसर  का  दे  रहा  हूं  इस  के

 बारे
 में  फौज  के  बड़े-बड़े  विभागीय

 set

 को  लिखा  भी  गया  लेकिन  प्रभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  क्रार्यवाही  नहीं हो  पाई

 इस  तरीके  से  पिछले  अधिवेशन में  मेरे  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  रेलवे  मंत्रालय  की  भ्रांत से

 यह  बतलाया  गया  था  कि  मिलिटरी  के  एक  ब्रिगेडियर  साहब  ने  पटना  रेलवे  स्टेशन  पर  €०  मिनिट  तक

 इसलिये  गाड़ी  को  रोके  रक्खा  कि  गाढी  में  चढ़ते  समय  किसी  गिरहकट  द्वारा  उनके  एक  छोटा सा

 जन्म लग  गया  था  हालांकि  रेलवे के  डाक्टर  ने  उसको  बेंडेज  कर  दिया  लेकिन  उन्होंने

 इस  पर  इसरार किया  कि  नहीं  उनका  इलाज  मिलेटरी  शभ्रस्पताल  का  उनका  ही  डाक्टर

 केवल  इस  छोटी  सी  बात  के  कारण  पटना  रेलवे  स्टेशन  पर  गाड़ी  co  मिनिट  तक  रुकी  रही

 तमाम  अरन्य  रेलवे  यात्रियों  को  उसके  कारण  परेशान  होना  पड़ा  कौर  दिक्कत  उठानी  पड़ी  ।

 में  इसलिये
 यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 कराये
 दिन  जो  इस  तरीके

 की
 फौजियों  हारा

 घटनाएं  होती  रहती  हू  उनके  निराकरण  का  एक  ही  उपाय  हो  सकता  है  कि  जिस  कम न  के  द्वारा

 जो  गलती  हो  कौर  जिसकी  वजह से  विभाग  की  बदनाम  होती  तो  उस  जिम्मेदार  कर्मचारी

 की  जेब  से  ag  रूपया  क्यों  न  वसूल  किया  जाये  ?  इसलिये  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि

 जिस  ड्राइवर  की  यह  गलती  है  उससे  यह  दो  हजार  रुपये  लिये  जायें  न  कि  सरकारी खजाने  से  दिये

 इसके  ग्र ति रिक्त  FEU  में  जो  मांगें  रक्खी  गई  हैं  उनमें से  डिमांड  सं.या  १०६

 जिसके  ऊपर  मेरे  मित्र  श्री  स०  म०  बनर्जी  भी  प्रकाश डाल  चके  जो  कि  ठेके  देने  के  सम्बन्ध में

 उसके  सम्बन्ध  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  भ्र क्सर  इस  बात  की  शिकायत है  कि

 ठेकेदारों  के  कंट्रैक्ट्स  की  झदायगी  करने  में  बहुत  देरी  की  जाती  है  हालांकि वर्षों
 बीत  गये
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 हे  लेकिन  उनके  पैसे  की  नहीं हुई  यहां  तक  कि  पिछली  लड़ाई  के  जमाने  में
 जो  ठेके

 दिये  गये थे  उनकी  wera  भी  अभी  तक  नहीं  हो  पाई  है  ।  एक  बड़े  ताज्जुब  की  बात  यह  है  कि

 आरबिट्रेटर  )  जिसके कि  हाथ  में  ag  मामला  दिया
 ४४,५००  रुपये  का  वह क

 aI  eet  को  वह  केस  दिया  उसने  ठेकेदार  केप  में  अपना  फैसला दे  दिया  ।

 फिर  मेरी  समझ  में  नहीं  art  कि  उस  मामले  को  अदालत  में  क्यों  ले  जाया  ?  अदालत  में

 जा  कर  हमारी  सरकार  को  एक  तो  बदनामी  उठानी  पड़ी  कौर  उसके  साथ  ही  उसमें  %,Yoo  रुपये

 भर  जुड़  गये  |  में  यह  निवेदन करना  चाहता  हूं कि  उन  अ्रधिकारियों  की  वजह  से  इतने  वर्षों  तक  यह

 मामला  इसी  तरह  लटका रहा  ;  क्योंकि  उन्होंने  न्यायपूर्ण hae  नहीं  किया  कौर  इसी  कारण

 से  Ev, Yor  रुपया  तो  देना  ही  था  लेकिन  १,५००  रुपया  उसके  अतिरिकत कौर  दिया  जा  रहा  है  ।

 यह  जो  भ्र ति रिक्त  रकम  देनी  पड़  रही  है  यह  हमारे  एक्सचेकर के  ऊपर  वाजिब  खर्चा  नहीं  हैऔर

 यह  उन  कर्मचारी  की  गलती  state  से हुग्मा है  जो  कि  डाइ लें टरी  टैक्टिक्स

 इस्तेमाल  करते  हैं  कौर  जिनकी  कि  वजह  से
 बिलों

 की
 अ्रदायगी

 नहीं  होती  है
 ।

 स्वयं  मेरे  द्वारा  कई  मामले  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  घ्यान  में  लाये गये  हैं  रिमाइंडर्स  दिये

 गये  हैं  ;  लेकिन  कोई  नतीजा  नहीं  निकला है  ;  ना  तो  न  कहते हैं  कौर न  हां  कहते

 मामलों को  लटकाये  रहते  हें  ।  लेकिन  जब  कोई  शभ्रदालत  में  जाकर  ब»  रुपये  का  दावा  करता  है  तब

 वहां  पर  उसके  पक्ष  में  फैसला  होता  है  शर  वह  फैसला  न्याय  के  पक्ष  में  होता  है  क्योंकि  श्राखिर

 जो  उसके  ठ  के  का  रुपया  है  उसकी  तो  होनी  ही  चाहिये  ।  में  इस  सम्बन्ध में  यह  सुझाव

 देना  चाहता  हूं  कि  रक्षा  मंत्रालय  को  यह  ध्यान  देना  चाहिये कि  मामला  ग्र दा लत  में  जहां  तक  हो

 सके  न  जाये  पार्टी  के  साथ  में  ही  कोई  फैसला  कर  लिया  जाये  कौर इस  तरह  *की  बेइज्जती
 न

 उठानी  पड़े जो  कि  प्रय लव ज  उठानी  पड़ती है  ;  यहां  पर  इस  सदन  में  हराकर  इस  तरह  की  पूरक

 मांगें  पेश  न  करनी  पड़े  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय

 इस  सम्बन्ध में  ध्यान  देने  की  कृपा  करेंगे |

 श्रीमती उसा  ने  :  उपाध्यक्ष  थोड़ी देर  हुई  जब  मैंने  माननीय  सदस्य

 श्री  बुरा की  स्पीच  सुनी  उन  की  स्पीच
 को

 सुन  कर  मुझे  बहुत  तकलीफ़  हुई  ।  जो  तस्वीर  उन्होंने

 नागों  की  खींची  थी  वह  हमारे  लिये  बहुत  तकलीफ़देह  तस्वीर  थी  ।  में  सरकार  से  यह  ज़रूर

 कहना  चाहती  हूं  कि  मं  उसकी  बहुत  मशीन  हूं  कि  सरकार  ने  निगाहों  के  लिये  बहुत  कुछ  किया

 कर  भी  रही  है  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  इतना  ही  कहना  है  कि  wae  हम  को  वहां  पर  सोशल

 ण अआडइर  पदा  करना  है
 तो

 यह  हमारा  धर्मे  कत्तव्य  कि  हम  उनकी  एजुकेशन हैल्थ

 रोक  पर  ज्यादा गौर  करें  ।  वह  दो  चीजें  हैं  जो  कि  इस  नक्शे  को  बदल  सकती  हैं  ।  वहां पर

 पुलिस  का  होना  कोई  बुरी  बात  नहीं  है  कौर  वहां  पुलिस  का  रक्खा  जाना  बहुत  जरूरी  भी  है  लेकिन

 पुलिस  के  सम्बन्ध  में  में  इतना  ज़रूर  कहना  कि  राज  जो  हमारी  पुलिस  है  जैसे  हमारा

 ऐडमिनिस्ट्रेशन  चलता  है
 प्रौढ़

 जैसे  मैं  सरकारी  कर्मचारियों  को  देखती  तो  ऐसा  मालूम  पड़ता

 है  कि  जसे  उनको  यह  पता  ही  नहीं  है  कि  वेलफेयर  स्टेट  में  किस  तरह  से  बिहैव

 )  करना  चाहियें  किस  तरह  से  काम  करना  चाहिये  ।  पुलिस  बज़ात  खुद  कोई  बुरी  चीज़

 नहीं  है  झ्र  पुलिस  अच्छी  उपयोगी  होती  है  लेकिन  अराज  की  पुलिस  को  यह  पता  ही  नहीं  है  कि

 एक  वेलफेयर स्टेट  में  उसका  क्या  काम  होता  है
 ?

 की  पुलिस  को  तक  कोई  वेलफेयर  स्टेट

 को  दिक्षा  नहीं  मिली  है  शर  जो  पुरानी  शिक्षा  उनको  पकड़  धकड़  करने  की  बेइंसाफ़ी  करने  की

 मिली हुई  वह  उसी  पर  चल  रही  है  ।  इसलिये  ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि  पुलिस  को  कौर

 निस् ट्रेशन को  हम  एक  वेलफेयर स्टेट  के  हिसाब  से  ट्रेन  करें  शौर  शिक्षा दें  ।
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 उमा  नेहरू ]

 नन् मप्र पन  मिनिस्टर  )  साहब  से  कहना  चाहती  हूं  कि  qa  हमेशा  से  नागा  लोगों  में  बड़ी

 दिलचस्पी  रही  है
 ।

 नागा  एक  बड़ी  बहादुर  रेस  है  कौर जैसा  मेंने  सुना  है  कि  बगैर  किसी

 क़ानून के  वह  खेती-बाड़ी बहुत  कायदे  से  करते  हें  ।  उन्होंने  भ्रपने  कानून  बड़े  प्राप्त  से  बनाये

 हुए  हैं  ।  ऐसे  लोगों  को  हम  चाहते  हैं  कि  वे  हमसे  मिलें--भ्रमर पुलिस  को  हमें  वहां  पर  रखना  भी  है

 पुलिस  को  उसी  तरीक़  समझदारी  से  उनके  साथ  बर्ताव  करना  चाहिय े।

 इस  सम्बन्ध  हमारे  मंत्री  महोदय  जो  कर  रहे  हें  वह  बिलकुल  ठीक  कर  रहे  हें  लेकिन  मेहरबानी

 करके  इतना  ध्यान  ज़रूर  रक्खें  कि  जो  भी  ऐडमिनिस्ट्रेशन वहां  पर  आपका  हो  कौर  जो  भी

 श्र  पुलिस  वग़ैरह  उनके  सामने  एक  वेलफ़ेयर  स्टेट  का  नक़शा  होना  चाहिये  न  कि  एक  पुलिस
 राज्य  का  ।

 चौ०  रणवीर  सिह  :  अनुदानों  की  इन  भ्रनुपुरक  मांगों  के  सम्बन्ध  में  प्रतीक

 कुछ  कहने  की  आवश्यकता नहीं  क्योंकि  नागा  पहाड़ी  क्षेत्र  सम्बन्धी  हाल  के  अघिनियम  भ्र

 वित्त  आयोग  की  सिफ़ारिशें  स्वीकार  करने  के  फलस्वरूप  ही  सामने  ars  हें  ।'  मांग  संख्या २४,

 ३०,  Yi, os WIT 55  १०६  का  कुछ  भाग  मुक़दमेबाज़ी से  सम्बन्धित  है  ।  मेरा  अनुरोध है  कि  ऐसे

 मामलों  में  सरकार  को  संतोषपूर्ण  समझौते  करने  का  प्रयास  करना  चाहिये  ।  मुकदमेबाज़ी भारत

 सरकार  के  लिये  शोभनीय  नहीं  है  ।  सरकार  को  न्यायालय  में  जाने  से  कतराना  चाहिये  ।

 नागा  क्षेत्र  के  सम्बन्ध में  मुझे  यही  कहना  है  कि  हमें  लोकतांत्रिक  कौर  संवैधानिक  तरीक़ों

 से  भी  काम  लेना  चाहिये  ।  हमें  यथा-सम्भव  रूप  में  रहिसा  का  ही  पालन  करना  चाहिये

 arma  ay  अहिंसात्मक  तरीक़ों  से  ही  अपनी  लाने  का  प्रयास  करना  पर  यदि

 अहिंसात्मक  तरीक़  सफल  नहीं  होते
 तो

 हमें
 बल

 प्रयोग  भी  करना  पड़ेगा  इसका  दायित्व  नागरिकों

 पर  ही  क्योंकि  वे  ही  हिसा  ak  तोड़फोड़  के  झ्र संवैधानिक  तरीक़े  अपना  रहे  हें  ।

 उपमंत्री  मजीठिया  )  :  श्री  भक्तजन  ने  कहा  था  कि  एक  नागरिक

 की  कार  से  गाड़ी  टकराने  वाले  चालक  के  मामले  को  न्यायालय  में  नहीं  ले  जाना  चाहिये  उस  के

 बिना  ही  समझौता  हो  जाना  चाहिये  था  ।  में  तो  कहता  हूं  मंत्रालय  सदा  ही  उचित  रूप में  न्यायालय

 के  बिना  ही  समझौते  करने  को  तत्पर  रहता  है  ।  इस  मामले  में  तो  कार  का  स्वामी  ८,०००

 रुपये  से  एक  कौड़ी  भी  कम  स्वीकार  करने  को  तैयार  नहीं  पर  मंत्रालय  ने  देखा  था  कि  उसकी

 कार  को  इतनी  अधिक  क्षति  नहीं  पहुंची  थी  ।  बाद  न्यायालय  ने  भी  इसकी  पुष्टि  की  थी
 ।  न्यायालय

 में  भी  उस  क्षति को  २,०००  रुपये की  बताई  थी  ।  उसमें  समझौता हो  सकता  लेकिन  तभी  जबकि

 कार  का  स्वामी  उचित  समझौता  करने  को  तैयार  होता  ।  लेकिन  जब  वैसा  नहीं  तो  न्यायालय  में

 जाना  ही  पड़ता  है  ।  में  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  मंत्रालय  ने  कार  के  स्वामी  को  अ्रनचित चय

 रूप  से  तंग  करने  कीं  कोई  कोशिश  नहीं
 की

 थी
 ।

 माननीय  मित्र  ने  एक  दूसरी  बात  यह  भी  कही  थी  कि  क्षतिपूर्ति  की  यह  राशि  सरकारी  कोष

 से  नहीं  दी  जानी  चाहिये  बल्कि  चालक  के  वेतन  में  से  काटी  जानी  चाहिये  ।  में  चालक  की  भ्रोर  से

 —$— कोई
 सफ़ाई

 नहीं  देना  चाहता

 ।

 ग़लती  तो  उस

 की

 थी  ही  ।  सभी  जानते  हैं  कि  किसी  व्यतीत  विशेष

 मूल  अंग्रेजी  में
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 की  ग़लती  के  कारण  ही  TACs  होती  हें
 ।

 इस  मामले  में  ग़लती  चालक  की  थी ।  वह

 सरकारी  कर्मचारी है  उसके  नाते  उसे  कुछ  संरक्षण  भी  मिले  हुए  हें  ।  उसी  संरक्षण  के  प्रतुसार च्च्के

 सरकार  या  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  को  उस  चालक  की  से  क्षतिपूर्ति  करनी  पड़ेगी  |  में  सभा  को  श्रावस्ती

 करना  चाहता  हूं  कि  इन  चालकों  को  प्रशिक्षित  करते  समय  हम  सभी  प्रकार  की  सावधानी  रखते

 हैं  ।  हम  उन्हें  सडक  सम्बन्धी  नियमों  से  भली  भांति  परिचित  करा  देते  हैं  ak  उन्हें  बड़ी  कड़ी  परीक्षा यें

 पास  करनी  पड़ती  हैं  ।  लेकिन  उन  को  पास  कर  लेने  का  ही  यह  नहीं  होता  कि  प्रत्येक  चालक

 सौ  प्रतिदिन  कार्यक्षमता  प्राप्त  कर  लेता  है  ।  दुर्घटनायें  तो  तब  भी  होती  ही  हैं  ।  इतनी  प्रतीक  संख्या

 में  चालकों  को  प्रशिक्षित  किया  जाता  है  कि  उनमें  से  कुछ  चालक  उतने  कुशल  नहीं  बन  पाते

 उन  में  सड़क के  नियमों  का  ज्ञान  पूरी  तौर  पर  विकसित  नहीं  हो  पाता  तौर  दुर्घटनायें  होती है  ।

 लेकिन  इन  मामलों  में  समझौते  न  हो  पाने  का  मुख्य  कारण  यही  है  कि  कारों  इत्यादि  के  स्वामी
 उचित

 समझौते करने  पर  तैयार  नहीं  होते  ।  वे  भ्रनुचित  मांगें  करते  हें  ।  वे  सरकार  पर  मुक़दमा  चलाने
 को

 ही  लाभदायक समझते  हैं  ।

 श्री  ति०  त०  कल  श्री  भरूचा  ने  दुर्गापुर  के  इस्पात  कारखाने  के  लिये  सम्मलित

 किये  जाने  वाले  खनिज  लोहे  का  उल्लेख  किया  था  ।  में  ठीक-ठीक  नहीं  समझ  सका  हूं  कि  वे  कहना  क्या

 चाहते थे  ।  शायद  उनकी  आपत्ति  यह  थी  कि  वह  समवाय  उन  लोगों  के  सहयोग से  निर्मित

 किया  जा  रहा  है  कि  जिनके  पास  उस  क्षेत्र  विशेष  में  खनिज  लोहा  निकालने  की  अझ्रनुज्ञप्तियां  मौजूद

 उनका  सुझाव  था  कि  अझनुज्ञप्तियों को  रह  कर  दिया  जाना  चाहिये  दुर्गापुर  इस्पात

 खाने  को  ही  वहां  खनन  कार्य  करना  चाहिये  ।  वास्तव इस  मामले  विशेष  में  हम  ने  अपनी

 व्यस्तताओं  को  देखते  हुए  यही  ठीक  था  कि  खनिज  लोहे  के  खनन-कार्य  की  देखभाल  कोई

 दूसरा ही  अ्रभिकरण  करे  ।  वे  खानें  कारखाने  से  बहुत  दूर  पड़ती  हें  ।  भिलाई  या  रूरकेला  में  तो  खनिज

 लोहे  की  खानें केवल  ५०-६०  मील की  दरी पर  ही  हैं  ।  दुर्गापुर  भिलाई  या  रूरकेला की

 खनिज  लोहे  पर  झ्राधारित  कारखाना  नहीं  है  ।  वह  कोयले  पर  ग्रा धारित है  ।  इन  सभी  बातों

 पर  विचार  करने  के  बाद  हमने  यह  निर्णय  किया  था  कि  इसके  लिये  इस  फर्म  विशेष  जेसी  किसी

 संस्था  के  साथ  सहयोग  करना  ही  बरच्छा  कौर  मे ंतो  समझता हूं  इस  सहयोग  के  लिये  हमें  काफ़ी

 लाभदायक  शर्ते  भी  मिल  गई  हें  ।  सरकार  के  हित  पुरी  तौर  पर  सुरक्षित  हैं  ।  हां  यह  झ्र वश्य  कि

 कुछ  लोगों
 की

 इस  सम्बन्ध  में  दूसरी  राय  भी  हो  सकती  है  ।  सरकार  का  दृष्टिकोण यही  है  कि

 इसके  परिणामस्वरूप  बड़ी  सुविधाजनक  शर्तों  पर  खनिज  लोहे  का  नियमित  सम्भरण

 हो  जायेंगी  ।

 उन्होंने  fecal  में  बन्द  खाद्यान्नों  पर  कराने  वाली  हानि  के  बारे  में  भी  कहा  था  ।  शायद  उनका

 यह  विचार  है  कि  सरकार  ने  ग़लती  से  खराब  खाद्यान्नों  को  खरीद  की  थी  कौर  इसीलिये  इस  हानि

 की  ag  खाते  में  डाल  दिया  गया  है
 ।

 बात  ऐसी  नहीं  है
 ।

 ये  वास्तव  में  युद्ध  के  समय  के  स्टोर्स
 जो

 यहां  अमरीकी सेना  छोड़  गई  थी  ।  लेखे  के  हिसाब  से  तो  उनका  मूल्य  था  कौर  मनुष्यों  के  भोजन

 के  योग्य
 न

 होने  के  कारण  जब  उनको  नष्ट  किया  गया  तो  स्वाभाविक  ही  है  कि  उस

 सम्पत्ति  को  लेखे  में  बट्टे  खाते  में  लिखना  पड़ा  था  ।  इस  मामले  में  सरकार  की  कोई  त्रुटि  नहीं  है
 ।.

 इस  के  उन्होंने  नागा  पहाड़ी  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जाने  वाली  नयी  प्रशासनिक

 जो
 दोनों  सितारों

 दारा  पारित  एक  विधेयक  के  भ्रनुसार  हो  रही
 का

 प्रशन
 भी  उठाया
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 ति०  To

 माननीय  सदस्यों  ने  इसके  सम्बन्ध  में  जो  भी  बातें  कही  वे  सामान्यतया  तो  संगत  लेकिन

 उन्हें  यह  तो  सोचना  चाहिये  कि  हम  इस  समय  हज  राय-व्यस्क पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ;  एक  ऐसे

 राय-व्यस्क  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  कर  रहे  जिसमें  चार  महीनों के  लिये  झ्रावइ्यक  रूपभेद  किये  गये

 माननीय  सदस्यों  को  यह  श्राशा  तो  नहीं  ही  करनी  चाहिये  थी  कि  १  दिसम्बर से  aa

 इन  चौदह  दिनों  सरकार  इस  नई  इकाई  के  लिये  सामाजिक  सेवायों  की  एक  व्यापक  योजना  तैयार

 करने  में और उनके उनके  लिये  व्यय  की  मांगें  सभा  में  प्रस्तुत  करने  में  समे  हो  जायेगी  |  इस  समय  तो  हम

 सभा  से  वर्तमान  स्थिति  का  ही  अनुमोदन  कराना  चाह  रहे  E  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  इस  वर्तमान  स्थिति  को  असंतोषजनक  भी  मान  सकते  हैं  ।  में  इस  बात  को

 अवद्य  ही  स्वीकार  करता  हूं  कि  इस  प्रशासनिक  इकाई
 का  निर्माण  करने  के  साथ-साथ  हमें वहां  के

 मानसिक  वातावरण  के  सम्बन्ध  में  झ्र  उसे  दूर  करने  में  समझे  साधनों  पर  alas  व्यय

 करके  उस  वातावरण  को  हटाने  के  तरीक़ों  पर  विचार  करना  ही  पड़ेगा  ।  यह  इसलिये कि  उस  क्षेत्र

 की  सामाजिक  afer  समस्या  ने  ही  वहां  की  जनता  को  उत्तेजित  करके  वहां  एक  पेचीदा  राजनीतिक

 परिस्थिति  पैदा  कर  दी  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  कोई  बहस  खड़ी  नहीं  करना  चाहता  ।  में

 सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  द्वार  गई  सभी  बातों  का  स्वागत  करता  चाहे  अन्य  व्यय  की

 में  पुलिस  या  सेना  सम्बन्धी  व्यय  के  अनुपात  विशेष  के  उनके  सुझावों  से  सहमत  होना  मेरे  लिये

 कठिन ही  क्यों  न  हो  ।  पुलिस  या  सेना  पर  कितना  व्यय  किया  इसका  ठीक-ठीक निर्णय  तो  वही

 कर  सकते  हें  जो  उस  क्षेत्र  के  प्रशासन  का  भार  सम्भाले  हुए  हमें  उनके  निर्णय  को  ही  अ्रन्तिम

 मानना  क्योंकि  यदि  वहां  कोई  गड़बड़ी  होती  है  तो  पुलिस  सम्बन्धी  व्यय  में  कमी  की  मांग  करने

 वाले  माननीय  सदस्य  गण  ही  सब  से  पहले  प्रशासन  की  लापरवाही  की  आलोचना  करेंगे  |

 में  रचनात्मक  सुझावों  के  लिये  माननीय  सदस्यों  का  झ्राभारी  हूं  ।  उन्होंने  सामाजिक  प्रतीक

 दिक्षा  sofa  पर  अधिक  व्यय  करने  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  हालांकि  प्रभी  भी  वहां  भारत

 कई  प्रत्य  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  शैक्षणिक  सुविधाओं  पर  काफी  व्यय  किया  जा  रहा  है
 ।

 भ्रमित  सड़कें  अस्पतालों  कौर  प्राय  सुविचारों  की  कौर  तो  ध्यान  देना  ही  पड़ेगा
 मैं

 अवस्य  ही  सम्बन्धित  मंत्रालय  से  इनकी  भ्रोर  विशेष  ध्यान  देने  के  लिये  कहूंगा  ।  आशा  है  कि

 मार्चे  में  पुरा  प्राय-व्यस्क  रखते  समय  हम  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  को  संतुष्ट  कर  सकेंगे
 |

 में  अपनी  ate  से  इस  शीर्ष  के  व्यय  की  वृद्धि  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाऊंगा ।  इसलिये  कि  में

 समझता हूं  कि  इसे  एक  पृथक्‌  इकाई  का  रूप  देकर  हमने  जो  उत्तरदायित्व  सम्भाला है  यह  ales

 व्यय  उस
 के

 संगत  ही  होगा
 ।

 हमें  सामाजिक  सेवाओं
 पर

 कुछ  भ्रमित  व्यय  करना  ही  पड़ेगा
 |

 श्री  श्रचौसिह  ने  उनके  इत्यादि  का

 उल्लेख  किया  था  ।  चूंकि  ऐसे  दोषारोपण  लगातार  किये  जाते  रहे  और  अधिकारियों  में  कोई

 भी  किसी  भी  अच्छाई  को  देखने  के  लिये  तैयार  ही  नहीं  इसलिये  दोषारोपण  बहुधा

 प्रभावहीन  रहते  हें
 ।

 यह  विश्वास  करना  बहुत  ही  कठिन  है  कि  सभी  अधिकारी

 रहित भ्र  भ्रष्ट  हैं  ।  यह  तो  सभी  को  एक  लाठी  से  हांकना  है  ।  में  मानता  हूं  कि  भ्रष्टाचार  सभी  जगह

 है
 ।

 में  तो  यह  मानता  हूं  कि  हमारे  अधिकारीगण  हमारे  ही  प्रतिबिम्ब  हैं
 ।

 उनमें  उतनी  ही

 कार्य-क्षमता  कौर  जनसेवा  की  भावना  है  जितनी कि  हम  में  वे  नेता

 नहीं हैं  ।

 कठिनाई  तो  यही  है  कि  हम  बहुधा  उनको  नेता  मान  लेते  हैं  उनसे  सहायता की

 करत  वे  हमारे  साथी-नागरिक  ही  हैँ  ।  यदि  हम  उन्हें इसी
 रूप  में  मानें  तो  अवश्य  ही
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 वे  हमारा  नेतृत्व  नहीं  करेंगे  बल्कि  हमारे  साथ  चलेंगे  कौर  हमारी  सहायता  करेंगे
 ।

 कठिनाई  तो

 इस  बात  की  है  कि  प्रशासन-कार्यो  प्रारम्भ  होने  से  पहले  ही  न  उन  पर  दोषारोपण प्रारम्भ  हो  गया

 है  ।  श्री  ले०  met  सिंह  को  अभी  कुछ  समय  तक  oa  रखना  चाहिये
 ।

 यदि  वे  अधिकारियों
 को

 वक्त  समझते  हें
 तो

 उन्हें  उनके  उदाहरण  पेश  करने  चाहियें  उन्हें  बदल  दिया  जायेंगी  ।

 उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  यह  तो  बताना  चाहिये  वे  अधिकारी  कहां  जनता  की  मनोभावना  के  प्रतिकूल  हैं
 ।

 यह  भी  तो  सम्भव  है  कि  कोई  व्यक्ति  अच्छा  होता  gar  भी  उन
 परिस्थितियों  में  पने  को  ढाल

 न  पा

 रहा  हो  ।  में  समझता  हूं  कि  कभी  वह  समय  नहीं  पाया  है  जब  कि  माननीय  सदस्य  वहां  भेजे  जाने  वाले

 हमारे  अघिकारियों के  प्रकार या  उनकी  ईमानदारी  के  बारे  में  कोई  राय  व्यक्त  कर  सकें
 |  यदि

 इस  प्रकार  ऐसी  शिकायतें  बार-बार  दोहराई  तो  उससे  न  तो  शिकायत  करने  वालों  का  भला

 होगा  न  जिनकी  शिकायतें  की  जाती  हें  उनका  ही  ।

 मुझे  इस  बात  की  तो  बड़ी  aaa  है  कि  इस  कठिन  क्षेत्र  में पृथऋ  प्रशासनिक  इकाई  स्थापित

 करने  के  हमारे  इस  नये  परीक्षण  में  लोगों  ने  बड़ी  रचि  दिखाई  है  ।  मेरा  रोव  है  कि  आप  इस

 नयें  प्रशासन  को  थोड़ा  जम  तो  जाने  दीजिये  ।  उसे  यह  सिद्ध  करने  का  तो  अ्रवसर  दोजिये  कि  वह  कुछ

 सफलता  भी  प्राप्त  कर  सकता  हैं  ।

 में  नहीं  समझता  कि  श्री  नारायणन्‌  कुट्टी  मेनन  मुझसे  वास्तव  में  उत्तर  की  वाक्य  करते  क्यों कि

 उन्होंने जो  कुछ भी  कहा हैं  वह  अरन्य  किसी  संदर्भ  में  हो  संगत  माना  जा  सकता  है  ।  मांग  संख्या  ३०

 के  प्रसंग में  नहीं  |

 श्री  ara  पिल्ले  ने  भी  कुछ  ऐसी  बातें  कहीं  थीं  जो  इस  मांग  विशे  से  सम्बन्ध  नहीं  क्यों  कि

 यह  मांग  विशेष  तो  एक  बहुत  छोटी  सी  ्  ।  यह  मांग  तो  संघ  उत्पादन  शुल्क  के  प्रतिशत  Yiooa  रुपयों

 की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  ही  की  गई  हूं  ।  वह  भी  इसलिये कि  हमें  न्यायालय  में  लगाये  na  कुछ

 योगों  के  सम्बन्ध  में  इस  राशि  की  व्यवस्था  करने  पर  विवर  होना  पड़ा  हैं  ।  श्री  थानू  पिल्ले  द्वारा

 की  गई  प्रालोचन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  ही  पड़ा  अन्यथा  सदस्यगण  समझतें  उनकी  बात  सही  है  |

 माननीय मित्र  ने  पुछा  कि  सरकार  कुटीर  उद्योगों  के  लिये  क्या  कर  रही  हैं  ।  में  नहीं  समझता

 कि  श्रेणी  ग  और हम  कुटीर  उद्योगों  और  माचिसों  के  उत्पादन  में  कोई  बड़ी  कमी  राज  है  ।  ६०

 इयों  वाली  माचिसों का  उत्पादन  १७,००० ग्रास  से  बढ़  कर  ४३,०००  हो  गया  है  ।  ४०  कलाइयों

 वाली  माचिसों के  उत्पादन  में  कुछ  कमी  हुई  है  ।  श्रेणी  | लिक  के  कारखानों में  ४०  ग्रोवर  ६०  सलाइयों  वाली

 दोनों  प्रकार  की  माचिसों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।  यदि  वास्तव  मघ
 न g

 या  बनी  श्रेणी  के  कारखानों

 के  उत्पादन  में  कोई  कमी  झाई  है  तो  माननीय  सदस्य  मुझे  उसके  भ  बता  दें  ।  में  उस  सम्बन्ध में

 कार्यवाही  करने  को  तथा  उनकी  कुछ  सहायता  करने  को  तैयार  क्योंकि  हमें  कुटीर  उद्योगों  और

 माचिसों  के  कारखानों  की  चिनता हैं  ।

 उन्होंने  जो  शिकायत  की  है  वह  | लिमन |  श्रेणी  के  सम्बन्ध  में  जो  कुटी  र  उद्योगों  को  श्रेणी

 नही ंहैं
 ।

 यह  तो  सम्भव है  कि
 गांवों

 में  कुटीर  उद्योगों  पर  निसार  रहने  वालें  व्यक्ति  उसमें  काम  करते

 लेकिन  वास्तव  में  वह  उद्योग  यूं  जी पतियों  के  स्वामित्व  में  ही  हैं  कौर  उसमें  प्रवीण  लगता  है  कि  उत्पादन

 में  कुछ  गिरावट are  है  ।  माननीय सदस्य  ने  एक  सुझाव  रखा है  ।  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  हूँ  कि  उनकों

 एक  माचिस की  डिब्बी  में  ५०  सलाइयां रखने  प्रौर  उसे  ६०  सलाइयों वाली  डिब्बी  बताकर  ६०

 इयों
 की

 डिब्बी  का  ही  शुल्क  भरदा  करने  से  रोका  जा  सके  ।

 सरकार  को  तो  केवल  शुल्क  से  ही  मतलब  है  ।  हां  इस  शुल्क  को व्यवस्था इस  प्रकार को  जाती  है
 #  अक कि  उसका  एक  खास  खुदरा  मूल्य  हो  जाये  माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि  खुद  रा  Heat  पर
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 ति०
 त०

 कोई
 नियन्त्रण

 नहीं है
 ।

 जो  भी
 स्थिति

 यही  है
 ।  वेसे  सुझाव तो  सभी  wey  होते  लेकिन

 यदि  सभी

 सुझावों को  मान  लिया  जाये  तो  हम  कहीं  भी  नही  पहुं  देंगे  ।

 में  इस स्थिति को  समझता  हूं  ।  में  उनसे  age  नहीं  करना  चाहता  ।  सोधो  सी  बात  यह

 कि  यदि  कोई  सुझाव  दिया  जायेगा  अवश्य  ही  उस  पर  विचार  करेंगे  कि  उसमें  कितना  सार  हैं  ।  यदि

 जनता  वास्तव  में  ५०  सलाइयों वाली  माचिसों  को  ६०  सलाइयों वालो  डिब्बी  मानने  को  तैयार  नहीं

 तो  होगा  यह  कि  खरीददार लोग  ६०  सलाइयों  के  अधार पर पर  भी  ५०  कलाइयों वाली  माचिसें

 खरीदेंगे  ।  हो  सकता  हूँ  कि  इसे  निर्माता  न  करें  प्रौढ़  खुदरा  व्यापारी  ही  करें  ।  जो  भी  लेकिन वर्ष

 मध्य  में  अरब  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रबन्ध  नवदीं  किया  जा  सकता  ।  यदि  इस  सुझाव में  कुछ  सार  भी

 तो  सरकार  में  परिवर्तन  करने  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  के  eg  में  ही  विचार  करेगी  ।  जहां  तक  किसी

 स्वतन्त्र  का्येवाद्दी  का  सम्बन्ध  वह  तो  वे  ATS  जव  कर  सकते  हैं  ।  श्रेणी  फ  ae  बक  को  कोई  हानि

 नहीं  पहुंचती  ।  इसलिये  कुटीर  उद्योगों  सम्बन्धी  हमारा  नीति  wa  भी  ठोक  हो  क्योंकि  में  ate

 घਂ  श्रेणी  के  कारखानों  को  सहायता  करन  को  तैयार  हूं  ।

 श्री  ara  पिल्ले  :  क्या  सरकार  श्रेणी  के  इन  माचिस  कारखानों  की  तुलना  में  श्रेणी  ी ख् के

 निर्मितियों का  दमन  करना  चाहती  है  ?

 धरी ति०  त०  कृष्णामाचारी :  माननीय  मित्र  मुझे  बहस  में  घसीट  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  तो  यह  बात

 दस  मांग  के  दौरान  उठी  ही  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  हम  पर  जो  ae  लगाया  है  कि  हम  कुटी  र  उद्योगों  की

 दुहाई  देकर  उनकी  उपेक्षा  करते  उसके  सम्बन्ध  में  मुझे  केवल  यही  Haar  हू  कि  हम  श्रेणी  कौर

 के
 कारखानों

 की  सहायता  करने  को  बिल्कुल  ल  तैयार  हैं  औरते  कारखाने  पूरी  तौर  पर
 कुटीर  उद्योग

 श्री  स०  म०  बनर्जी  में  सेना  में  ठेका  प्रणालो  समाप्त  करने के  सम्बन्ध  में  कहा है  ।  सरकार  भो

 इस  ओर  विचार  कर  रही  हं  ।  लेकिन  इसका  इस  विशेश  बात  से  कोई  सम्बन्ध  नहों  है  ।  यह  विशेष  मांग

 देहली  छावनी  के  ठेकेदार  के  सम्बन्ध  में  है  ale  हमें  मध्यस्थ  के  पंचाट  को  स्वीकार  करना  है  |
 ठेके  समाप्त  करने  तथा  त्रि भाग ोय  रूप  से  काम  करने  से  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।

 श्री  pt  ने  कल  फिर  उस  श्रीराम  जि  के  किया  ।  में  केवल  दो  विसल  घोर  के  प्रश्नों  का  उत्तर

 दे  रहा  था  जिन्होंने  योजना  श्राथोग  को  तुलना  में  वित  घ्नायोग  को  शित  से  Tea IFT
 कुछ  जसत  पे

 थे  ।  मेरे  विचार  से  मेरे  द्वारा  कही  हुई  कल  को  ara  इन्न  सम्बन्ध
 में  भो  सत्य  है  ।

 गेरी  माननीय  सिर  श्रीमती  इला  पांचों
 री

 ने  मांग  संख्या  १८  के  GeO  में  बो  लते  हुए  व्याया

 का  ज़िक्र  क्या हैं  ।  उन्होंने  यह  बताया  कि  सू  यट  शिक्षा  मंत्रालय  की  सांग  थी  ।  लेकिन  हमें

 खान  भ्र ौर  ईधन  मंत्रालय  के  बीन  रखा  गयां  है  ।  व्याख्या  में  बताया  गया  हैं  कि  उक्त  मद

 खान  शरीर  ईधन  के  अघोष  ग्रा  गई  है  ।  उन्होंने  चरागे  यह  बताया  है  कि  इस  स्थानान्तरण

 से  कुछ  व्यक्तियों  को  जो  भूत रव ोय  सर्वेक्षण  विभाग  के  कर्मचारी  हानि  पहुंची  क्योंकि

 वेतन  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  |

 ऐसा  सम्भव  हो  सकता  है  क्योंकि  नये  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  की  गई  है
 ।

 मेरे  विचार से ~
 ada OS |  वितरण  कर्म वारो लेखापाल  को  सुचित  नहीं  किया

 गया  होगा
 ।
 यह

 प्रश्न  द्र  राज्य  का  है
 |

 मूल  अंग्रेजी  में



 १४  Pav  श्र  की  श्रीनगर  मांगें  २७०३

 खा  परीक्षक के  धीन  हैं  ।  लेकिन  बे  मेरी  प्रकार  से  काम  करते  हैं  प्रौढ़  मेरा  लेजा  रखते हैं  ।  यदि वे

 हिसाब  किताब  उचित  atte  से  नहीं  रख  सकत  ता  में  उनपे  नहीं  कह  सकता  हं  ।  में  महालेखा  परीक्षक

 से  लिख  कर  कहूंगा  कि  ares  व्यक्ति  हिसाव  किताब  उचित  तरीके  से  नहीं  रख  रहे  है
 ।  यदि  माननीया

 सदस्या  मझे  इस  बीपी  की  विस्तृत  बातें  बतायेंगे  तो  में  परीक्षक  से  इसका  उपचार  करने

 को  कहूंगा  |  लेकिन यह
 असंगति  कुछ  समय

 तक
 चलती  रेगी

 में  श्री  नाथ  पाई  का  अपराधिक  अपमान करने  के  कारण  उनसे
 क्षमा  मांगता  हूं

 ।  लेकिन में  उनकी

 बातों  का  उतर  नही ंदे  पाऊंगा  क्योंकि  मुझे  उनको  जानकारों  नहीं  हैं  ।  यह  एक  पक्षाय  चचा

 होती  |  इसी से  मेंने  उनसे ये  बातें  उठाने  को  कहा  था  ।  क्योंकि  मुझे  उस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी

 हू  |

 श्री  रघुबीर  सिंह  ने  भी  FA  प्रश्न  उठाय  |  मैंने  यह  भो  कहा  कि  ये  बातें  उन्होंने  करमा तु

 कही  हैं  क्योंकि  यह  भ्रतुपुरक  मांग  निराशा  तक  है  ।  इसमें  से  बहुत  सो  मई  उन  मदों  के  अन्तत  अ

 जाती  कि  भारित  नद  हं  तथा  उन  पर  चत  की  टर्न  सि  नहीं हूं  ।

 में  एक  प्राय  बात  का  भी  उल्लेख  करना  लगा  |  प्राय  महोदय  ने  मेरा  ध्यान  इस  प्रो

 बित  किया  कि  किसी  भी  नई  सेवा  के  सम्बन्ध  में  हमें  सभा  को  alas  जानकारी  देवो  चाहिये  |  मेंने  उन्हें

 बताया  कि  में  भविष्य में  अपेक्षाकृत  अधिक  जानकारी  दूंगा  |

 श्री  त्रि०  ato  सिड  )  :  गणित  सम्बन्धी  उपकरण  के  गर्त  झुकाना  के

 सम्बन्ध  में  पर्याप्त  बातें  नहीं  बताई  गई  हैं  जबकि  कारखाने  को  बने  हुए  होने  से  अधिक  हो  गये  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  जो  को  बताना  चाहिये  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  यथा  प्राप्त  क्यों  नहीं  बता  सके
 ?

 1६.1]  fio  do  कृष्ण सा चारो  अध्यक्ष  महोदय ने  भी  इस  विशेष  मद  के  सम्बंध  में  अधिक

 कारी  देने  को  शर  मेरा  ध्यान  श्रर्काधित  किया  था  ।  टिप् पगों  में  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गई  हें  कौर  यह

 व्यय  गेर-पुकारो  कामों  पर  नहों  किया  जा  रहा  है  ।  यह  किसी  विशेष  कारखाने  में  प्रयोजन  के  लिये

 पूंजी  लगाने  का  प्रश्न  हूँ  ।

 जब  कल
 जो  भरूच

 ने
 यह  आपत्ति  को

 थो
 तो  नियम

 संख्या  २१७  का  प्रयोग  किया  गया  था

 जिससे  arg  प्रयोग  waar  पा  सकत ेहैं झ्रौर उसका प्रयोग उसका  प्रयोग  समायोजन के  लिये  कर  सकते किस  इस

 सम्बन्ध  में  यह  प्रक्रिया  उल्लिखित  हैं  ।  यह  प्रश्न  पूरी  राशि  बाहर  निकालने  का  नहों  है  क्योंकि  बचत  में

 से  यह  राशि  चकाई  जायेगा  |  इस  सम्बन्ध  में  अध्यक्ष  महोदय  ने  बताया  ar  दि  भविष्य  में  विस्तृत  faa-

 रण  दिये  जाने  चाहिएं  ।

 उपाय ज्ञ  महोदय  हारा  निम्नलिखित  wages  ant
 मतदान

 को
 रि निए

 रवी  गई  तथा  स्वीकृत

 हुई  ae  ह

 माग  सख्या  माग का  नाम  राशि

 SS  payee,  net  ख़लल  A  a  woe

 Eqq

 2G  भतन्वाय  सब क्षण  Vo, GX,oos

 तक  नागा  पहाड़ियां--तुएनसांग  क्षेत्र  १,3०७  २१,०००

 डे  संभरण .  €  ६,०००

 208.0  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  THY

 र

 व्यय  १,०००

 खान  शौर  इंधन  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  20,20,000 १२६
 क  क  oe  न

 मूल  das

 1Mathemetical  Instruments  Factory,
 298



 Byeov  १४  १९४७

 भारतीय  प्रफुल्ल  (  द्वितीय  विधेयक

 उद्योग  मंत्री  (  श्री  मनु भाई  ate  )  :  में  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  भा रतो य  प्रफुल्ल  १९३४  मशझ्ग्रतर  संशोधन
 करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया

 मुझे  सभा  को  बताते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  इस  विधेयक  के  अधीन  प्लान  वाले  उद्योगों  में  से  १४५

 ने  पिछले  कुछ  वर्षों  में  महत्वपूर्ण  प्रगति  की  जिन  तीन  उद्योगों  की  रक्षा  करने  का  उद्देश्य  था  उन्होंने  भी

 पर्याप्त  प्रगति
 की

 है
 ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  भारतीय  प्रफुल्ल  ग्र धि नियम  १९३४  की  पहिली  ग्र तु सूची

 में  संशोधन  करना  है  जिससे  ara  की  कुछ  सिफारिशें  क्रियान्वित  की  जा  सकें  ।  विधेयक से  संलग्न

 उद्देश्यों  तथा  का  रणों  के  विवरण  से  यह  ज्ञात  होगा  कि  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  है
 :

 रिक  मौलिक  टिटेनियम  डाई  प्राइड  शीट  मशीन

 स्वरूप  मेटल्स  निर्माण )  ,  ग्रा  इं  डिग  बेयर  कापर  कंडक्टर कौर  ए०  सी०  एस०

 झ्ार०,सूती  वस्त्र  बाइसिकल  पिस्टन  जोड़ने,श्रोटोमेटिक  लीफ  मोटर  गाड़ियों  के  पहियों

 में  हाथ  से  हवा  भरने  के  पम्प  कौर  डीजल  इंजक्शन  इक्विपमेंट  इंडस्ट्रीज  पर  ३१  १९४५७  के

 भी  संरक्षण  रहे  |

 परिरक्षित  श्र  लौह  घातुग्रों  धातु  तथा  निर्मित  तथा  ator

 प्रैशर  लैम्प
 उद्योगों  पर  पहली  जनवरी  १९  ५८  से

 संरक्षण
 हटा  लिया  जायेगा  र  इसमें

 मिलियन  रालर  चेन  प्राकार
 की

 सी
 ०

 अस
 ०  कार  के  रक्षित  वर्गों  में

 कापर  से  एलीमेंट  डिलीवरी  वात्व  ak  बेयर  वायर  बाइसिकल चैन  ।

 Yo  सी०  एस०  शिकार  बेयर  कापर  बाइसिकल  चन  तथा  डीजल  फ्यूडल  इंजेक्शन

 इक्विपमेंट  के  रक्षित  वर्गों  में  एल्यूमीनियम  रालर  चेन  Y/N”  आकार

 एलीमेंट  डिलीवरी  वाल्व  तथा  नोजल  शामिल  किये  जायें  ।

 उक्त  प्रभारी  उद्योगों के  सम्बन्ध  में  प्रफुल्ल  ग्रा योग का  प्रतिवेदन  तथा  उन  पर  सरकार की

 सिफारिश  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  हैं  ।  तथा  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिये  प्रत्येक  उद्योग  पर  टिप्पण

 तथा  रक्षण  जारी  रखने  या  हटाने  के  मामले  में  आयोग  की  सिफारिश  का  भी  संक्षेप  भी  उस  टिप्पण

 में  दिया  गया  हैं  ।

 ट्रायल  रडार  लैम्प  उद्योग  को  सात  वर्ष  से  रक्षण  garg  i  पिछले  चार  वर्ष  में  इ  के  उत्पादन

 में  तीन  गुनी  वृद्धि  हुई  हैं  ।  इस  उद्योग  के  लिये  कच्चा  माल  भी  देश  में  उपलब्ध  है  ।  स्वदेशी  उत्पादन  में

 विदेशी  आयात  की  तुलना  में  ?o Ve  प्रतिशत  कम  व्यय  होता  है  ।  इसलिये  स्वदेशी  उद्योग  के  लागत  के

 सम्बन्ध में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  इससे  रक्षण  प्रविधि  के  होने  पर  इस  उद्योग  से  रक्षण  हटा

 लिया  जायेगा  |

 परिरक्षित  फलों  के  उद्योग  को  दस  वर्षों  से  रक्षण  मिला  gat  है  ।  REXR  में  इनका  उत्पादन

 PRY  टन  था  जो  LENE  में  बढ़  कर  R022  टन  हो  गया  mie  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक

 इसका  उत्पादन  ३६००  टन  होने  की  प्रा शाह ैं  ।
 सुसंगठित  कारखानों  का  उत्पादन  संतोषजनक  है  लेकिन

 कुछ  कारखाने  निम्न  स्तर को  वस्तु ग्न ों  का  उत्पादन  करते  हैं  ।  इससे  स्व  देशो  उत्पादन  के  विरुद्ध  लोगों

 में  विरोध
 की

 भावना  फल  गई  है
 |

 इसलिये
 आवश्यकता इस  बात  की  हैं  कि  फल  उत्पाद  को

 मल  sash  में



 १४  १९५७  भारतीय  प्रफुल्ल  संशो  विधेयक  Ave

 कठोरता  से  किया  जाय  जिससे  श्रकुदल  तथा  निम्न  स्तर  का  उत्पादन  करने  वाले  कारखानों  को

 या  तो  बन्द  कर  दिया  जाय  या  उनमें  सुधार  किया  जाय  तथा  उचित  रूप  से  वर्गीकृत  फलों  का  संभरण

 किया जाय  शर  परिवहन की  सुविधायें  प्रदान  की  जायं  ।  सरकार  उद्योग  को  उक्त  प्रकार

 की  सहायता  पहुंचा रही  हैं  तथा
 त्रांग  भी

 पहुंचाएगी  इसलिये
 इस  उद्योग  को

 रक्षण
 की

 कता  नहीं  है  ।  वर्तमान  विदेशी  विनिमय  की  अवस्था  देखते  हुए  निकट  भविष्य  में  वर्तमान  आयात

 नीति  को  afar  उदार  नहीं  बनाया  जायेगा  इसलिये  प्रफुल्ल  प्रयोग  ने  यह  सिफारिश  की  हे  कि  ३  १

 १९५७  के  पश्चात  से  इस  उद्योग  को  रक्षण  देने  की  आवश्यकता  नहीं  ह  सरकार  इस

 सिफारिश से  सहमत हो  गई  है  ।

 तथापि  हम  इस  उद्योग  का  विकास  करने के  लिये  हैं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में

 फल  परिरक्षण  को  एक  योजना  शामिल  हैं  ।  फल  उत्पादन  विकास  के  लियें  ३  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध

 किया  गया  है  ।  १६६०-६१  तक  २  लाख  एकड़  ग्रसित  कमी  में  फलों  के  बाग  लगाये  जायेंगे  पौर  ५

 लाख  एकड़  रान  बागों  में  नये  बाग  लगाये  जायेंगें  ।  योजना  में  बागों  तथा  बैरकों  की  सरोद  के  लिये

 ऋण  देने  की  व्यवस्था भी  की  गई  हे  ।  खुल  मुंह  वाल  डिब्बों  के  बनाने  के  लिये  ५००  रुपये  प्रति  टन  का

 अनुदान देने  की  एक  योजना  बनाई  गई  हैं  जिस  पर  जल्द  ही  निर्णय  किया  जाने  वाला  हैं  ।  निर्यात  किये

 जाने  वालें  फल  उत्पादों  के  निर्माण  में  उपयोग  होने  वालें  चीनी  पर  उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  देने  की

 व्यवस्था  मौज
 द

 हें  तथा  तत्सम्बन्धी  नियमों  को  अधिक  उदार  बनाने  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।

 VERB  से  फल  उत्पादों  के  निर्यात में  १५००  टन  maid २५  लाख  की  वृद्धि  हुई  है
 ।  इस  प्रकार  स्वदेशी

 उत्पादन  तथा  निर्यात  दोनों  मामलों  में  उद्योग  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  रही  हैं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के

 पन्त  में  निर्यात का  लक्ष्य  ११०००  टन  रखा  गया  है  ।  पिछले  वर्षों  से  सरकार  की  यह  नीति  रहो  ह  कि

 प्रतिरक्षा  सेवाओं  की  सारी  मांग  स्वदेशी  उत्पादन  से  पूरी  की  जाती  रही  हैं  ।  वस्तुतः  रक्षण  हटा

 लेने  के परचात भी भी  इस  उद्योग  को  पुरी  पूरी  सहायता  दी  जाती  रहेगी  ।

 अरब  में  प्रयोग  के  उद्योग  को  लता  हूं  ।  हमारा  पहिली  जनवरी  १९५८ से  उद्योग

 के  केवल  उस  भंग  से  रक्षण  हटाना  है  जो  मिश्रित  धातु  निर्मित  वस्तुभ्नों  का  उत्पादन  करती  है  ।

 इस  उद्योग  का  दूसरा  विभाग  जो  अ्रद्धर्निमित  का  उत्पादन  करता  है  उसे  PRUE  के  अन्त तक तक

 रक्षण  दे  दिया  गया  है  |  इस  उद्योग  को  Reve  से  रक्षण  प्राप्त  हैं  ।  इस  समय  रक्षण  के  रूप  में  अलौह

 घातों यथा  बिना  पीटे  हुए  निकिल  तथा  अलौह  धतूरों  शौर  मिश्रित  ara  के  टुकड़ों

 के  आयात  पर  शुल्क  नहीं  लगता  हें  ।  तथा  कुछ  मिश्रित  aval  तथा  अलौह  धातुक्रमों  के  निमित  तथा

 अ्रद्धनिमित  स्तूप  पर  शुल्क  लगता  उद्योग  के  उपभोक्‍्ताग्रों तथा प्रशल्क तथा  प्रफुल्ल

 आयोग के  बीच  चर्चा  के  दौरान  इस  बात  पर  लगभग  सभी  लोग  सहमत  थे  कि  गौण  धातुक्रमों  के  निर्माण

 तथा  के  टुकड़ों  की  सफाई  प्रौढ़  मिश्रित  great  के  निर्माण  का  प्रदान  कोई  रक्षण  की  झ्रावश्यकता

 नहीं  ह  सरकार  ने  प्रफुल्ल  प्रयोग  की  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  है  भर  विधेयक  में  उद्योग  के  इस

 अंग  से  रक्षण  हटा  लिया  गया  है  ।
 आयोग  का  यह  विचार  है  कि  स्वदेश  में  लौह  धातुओं  के  निर्माण  की

 पर्याप्त  क्षमता  हैं
 |

 तथा  यह  उद्योग  उचित  मूल्य  पर  देश  की  आवश्यकतायें पूरी  कर  सकता  है  ।  इसलिये

 मिश्रित  धतूरों  तथा  निर्मित  वस्तुझ्नों  पर  से  रक्षण  हटा  लिया  गया  है  ।  किन्तु  इसके  कुछ  अंश  यथा

 औद्योगिक  प्रौर  वाणिज्यिक  प्रयोगों  में  प्लान  वालो
 नलियों  तथा  नलों  पर  PENE  केरल  तक

 रक्षण दिया  जायेगा

 अरब  में  उन  उद्योगों  को  लेता  हूं  जिन  पर  चरागे  भी  रक्षण  जारी  रखा  जायेगा
 ।

 साबूदाने

 उद्योग  मद्रास  राज्य  के  सेलम  जिलें  में  केन्द्रित  है  ।  इस  उद्योग को  १९५० से  रक्षण
 प्राप्त  है

 तथा  इसके  पर  प्रतिबन्ध हैं  ।  त
 तीन  वर्षो  में  wuld  ?  #  प  ३  से  gpuc  ते  तीन ट ma  नन  से  ग्रथात्‌ थि  र  र  सं  ९  ९.  ०.  नू  सरे  नल ने  इसके  उत्पादन  में
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 मनु  भाई

 ७०००  टन  की  वृद्धि  हुई  |  |  तथापि  इस  उद्योग  को  कुछ  कठिनाइयों  का  सामना  करना  होता  ह  ।

 १९५३  के  चाट  से  इस  उद्योग  को  rata  के  दानों  के  मिश्रण  से  बहुत  हानि  हुई  है  ।  उपयुक्त

 टेपिग्नोका  की  जड़ों  का  उचित  मूल्य  में  प्राप्त  तैयार  साबूदाने  की  बिक्री  की

 प्रकार  नियन्त्रण  तथा  उत्पादन  की  स्वास्थ्यप्रद  प्रणाली  इत्यादि  की  इस  समय  इस  उद्योग  को

 कता  है  ।  सरकार  इस  दिशा  में  उन्हें  पर्याप्त  सहयोग  प्रदान  करेगी  |  आयोग ने  PeXE  के अन्त तक रक्षण तक  रक्षण

 शुल्क  की  वर्तमान  दर  पर  इस  उद्योग  को  रक्षण  देने  की  सिफारिश  की  हैं  ।  विधेयक  में  इस  सिफारिश को

 क्रियान्वित  करने  की  व्यवस्था  है  ।  aa  में  टिटेनियम  डाय  झ्राक्साइड  उद्योग  की  चर्चा  करूंगा  |  विषव  में

 सबसे  ग्रीक  इलमेनाइट का  संभरण  भारत  करता  है  ।  फिर  भी  भारत  में  टिटेनियम  पिगमेंट  का

 दन  १९५१  के  अस्त  में  ही  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  यह  पेन्टिंग  र  छपाई  की  स्याही  में  प्रयुक्त  किया

 जाता  है  ।  इस  के  अनेक  उपयोग  हैं  ।  टिटेनियम  डाय  झ्राक्साइड  का  उत्पादन  १९४५२  में  २३४  टन  था

 जो  geyue A Ag HC में  बढ़  कर  १७००  टन  हो  गया  S  ।  चार  वर्ष  में  इसका  उत्पादन  सात  गुना  हो  गया  है  |  इसे

 EK 0-|2  में  बढ़ाकर  तिगुना  कर  देना  होगा  ।  तभी  हम  ग्राम  निसार  बन  सकते हैं  हम  तराशा

 रखते  हें  कि  इसकी  मात्रा  बढ़कर  ५,०००  टन  या  ६,०००  टन  हो  जायेगी  ।  देश  की  एकमात्र जो

 इसका  उत्पादन  कर  रही  ट्रावनकोर  टिटेनियम  प्रॉडक्ट्स लिमिटेड  अपनी  मौजूदा  उत्पादन-क्षमता

 बढ़ाकर  दुगुना  करने  का  कार्यक्रम  बना  रही  है  ।  वे  इसकी  दो  भिन्न  भिन्न  किस्में ax  सामरिक  एसिड

 प्लांट  की  स्थापना  की  योजना  बना  रहे  हें  इस  उद्योग  ने  तीन  वर्ष  की  संरक्षण  अ्रवधि  में  आशातीत

 प्रगति की  हें  ।  प्रफुल्ल ग्रा योग ने  सिफारिश  की  हैं  कि  इसका  संरक्षण  बढ़ाकर  १९६१  तक  कर  दिया

 जाये  |  सरकार  ने  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  हैं  ।  कौर  यह  विधेयक  इसी  चेष्टा  में  प्रवृत्त  हैं  ।

 काच  की  चादरों  का  उद्योग  भी  १९४५०  से  संरक्षण  प्राप्त  कर  रहा  है  ।  इस  उद्योग  में  सब

 साइज़  श्र  श्रेणियां  सम्मिलित  कर  दी  गई  हें  जो  देश  में  आवश्यक  हैं  ।  इस  उद्योग  के  भ्रन्तगंत

 श्रेष्ठ
 किस्म  की  चेहरे  निर्मित  की  जा  रही  PEXQ  में  उत्पादन  €  ०  लाख टन  वर्ग  फीट

 था
 अब

 चाल  वर्ष  में  यह  बढ़कर
 ४८  ०

 लाख  वर्गफीट  हो  गया  है  |  काच  की  ATL  a  में  हम  ७५०  लाख

 वर्गफीट  तक  बढ़ा  देना  चाहते  हें  ।  प्रफुल्ल  आयोग  ने  सिफारिश की  है  कि  १९.६०  के  अन्त  तक  इस  उद्योग

 को  संरक्षण  जारी  रहना  चाहिये  उस  पर  सं  रक्षात्मक  दर  की  वर्तमान  शुल्क  बनी  यह  दर

 मूल्य के  ग्रुप  र  ७०  प्रतिशत  है  |  सरकार  ने  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  है  प्रौढ़  वह  इस  विधेयक

 में  सम्मिलित है  ।

 aa  में  मशीन  उद्योग  का  जिक्र  करूंगा  |  यद्यपि  यह  उद्योग  छोटा  है  तथापि  देश  के  विकास

 कम  में  इसका  महत्वपूर्ण  स्थान  १९४५४  में  इस  उद्योग  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  पश्चात्  इसका

 उत्पादन बढ़  गया  है  |  १९४२  के  पश्चात  महीनों  के  स्कू  में  बाठ  गुने  उत्पादन  बढ़  गया  है  चालू
 व्रत  में

 कदाचित्‌ यह बढ़कर यह  बढ़कर  १३  लाख  पुरुष  हो  जायेगी  दौर  योजना  भ्र वधि  के  yea  तक  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 अर्थात्‌ ५० लाख गुरूस ५०  लाख  गुरूस  की  सीमा  तक  पहुंचने  के  लिये  हमें  पर्याप्त  प्रयत्न  करने  पढ़ेंग े।

 मु  पुरा  विश्वास  है  कि  उद्योग इस  atar  को  पूरा  कर  सकेगा ।  विशिष्ट  प्रकार क  स्कू के

 बारे  में  देश  पिया  ही  स्वावलम्बी  हो  जायेगा  |  देश  जापानी  मशीन  स्त्री  के  मुकाबले  में  १४०  प्रति

 हानि  की भ्र वस् था में  है  ।  नियंत्रित  rare  नीति  के  रहते  हुए  मृत्य  के  अनुसार  ५०  प्रतिशत
 या  ६०

 ५ थै ५
 नय पस  प्र  ति  पौण्ड--जो  भी  अधिक  हो--कें  चालू  स्तर  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  नहीं  geYEe

 तक  यही  स्थिति  बनाये  रखने  का  विचार  हैं  कौर  उसके  THATS  इसका  पुनरीक्षण  किया  जायेगा ।

 na  मैं  ग्राइडिंग  व्हील  के  पत्थर  उद्योग  की  are  friar
 करूंगा  ।

 इस  उद्योग  को

 १९४७  से  सं  रक्षण  प्राप्त  हो  गया  है  सभा  इस  ane  से  परिणति  ह  REX  से  इस
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 उद्योग  द्रुत  हुई  है  ।  उस  समय  यह  केवल  ३८६  टन  था  ।  चाल  वर्ष

 में  इसका  उत्पादन  बढ़  कर  लगभग  १४५००  मत  तक  पूर्व  गया है  यह  प्रगति  ४००

 प्रतिशत है  ।  इत  शरत  में  उद्योग  कत  पर्वा त  अगति  हुई  है  ate  आत्मनिर्भरता  स्थिति

 उत्पन्न  होकर  उत्पाद  किस्म  का  भो  संधार  gat  है  ।

 इसके  बावजूद  कि  कीमतों  में  काफ़ी  कमी  हो  गयी  है  इस  उद्योग  को  ३०  प्रतिशत  मूल्यानुसारं

 संरक्षण की  आवश्यकता  है  |  हमारी  सीमित  भ्रायात  की  नीति  के  कारण  वर्तमान  स्तर  पर

 अनुसार  २५  प्रतिशत
 तक

 VEXE  के  अन्त  तक  के  लिये  संरक्षण  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ।

 मुझे  इस  बात  पर  जोर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  कि  तांबें  के  एलुमिनियम

 इस्पात  के  कंडक्टर  इत्यादि  बनाने  वाले  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  |  यह  विद्यत की १ ४ की

 कम  मात्रा  के  वितरण  निर्माण  के  काम  कराते  हैं  ।  इन  कंडक्टरों का  निर्माण  भी  १९४५२

 के  बाद  काफ़ी  मात्रा  में  बढ़ा  ।  ROMs  में  इसका  मामूली  उत्पादन  २३००  टन  था  परन्तु  2ENE A AE में  यह

 बढ़  कर  @k2ay ed Sl TAT, टन  हो  कौर  चालू  वर्ष  में  ग्रनुमान  है  कि  यह  बढ़  कर  RYooo ef टन
 तक

 पहुंच  जायेगा
 |

 यह  छः  गुणी  वृद्धि है  ।  केवल  तांबे  के  कंडक्टरों के  उत्पादन  की  वृद्धि  १९५२

 से  ५६  तक  ५८०० टन  से  १०,०००  टन  तक  पहुंच गयी  |  इन  दोनों  तरह  के  कंडक्टरों को  Pes

 और से  संरक्षण दिया  जा  रहा  है  |  परन्तु To  Wo  सी०  वाले  कंडक्टरों को  संरक्षण  नहीं  था  |

 इसे  भी  श्री  संरक्षण  देनें  की  व्यवस्था की  जा  रही  है  ।  जिस  तार  से  यह  बनाये  जाते

 हैं  उस  पर  अआयात शल्क शुल्क  नहों  लिया जाता  |  परन्तु  इस  बात  का  मूल्य  कई  बार  बहुत बढ़  जाता

 मूल्य  वृद्धि  की  इस  कठिनाई  के  कारण  इसे  PERO  तक  मूल्यानुसार  ३५  प्रतिशत  संरक्षण

 दिये  जाने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  इस  विधेयक में  प्रफुल्ल  आयोग  की  इस  सिफारिश कों

 सम्मिलित कर  लिया  गया  है

 wa  में  साइकल  उद्योग  की  भ्राता  सदन  में  इस  उद्योग  के  बारे  में  बहुत ही  रुचि

 प्रदर्शित  जाती रही  है  ।  यह  देश  का  बहुत  महत्वपूर्ण  हलका  सा  इंजीनियरिंग  उद्योग  है
 ।

 इसलिये  इस  मामले  में  थोड़ा  सा  विस्तार  से  बताने
 की

 झ्राद्या  सदन  से  चाहूंगा
 |

 आजकल  बड़े

 पैमाने  पर  २४  लाइसेन्स  प्राप्त  कारखाने  चल  WE  |  १७  इकाइयों में  नियमित  उत्पादन  हो  रहा

 eX A Aha BT में  साइकलों  कुल  उत्पादन  बड़े  पेमाने  वाले  क्षेत्र  में
 ८

 लाख  इकाइयों  तक  चला

 गया है  ।  और  छोटे  पैमाने  पर  इसका  उत्पादन  Vo,ooc  है  ।  PEXR  में  कुल  मिला  कर

 २  साइकलों का  उत्पादन  FAT था  ।  इसलिये गत  पांच  वर्षों  में  उत्पादन चार  गुणा  बढ़ा

 ae  विकास  बड़ा  सन्तोषजनक है  ।

 १९४८  देश  में  केवल  दो  कारखानें  iYooo  साइकल  तैयार  करते  थे ग्रौर वे  सब  रायात

 हुए  पुर्जों के  होते  थे  ।  स्वतन्त्रता के  दस  वर्ष  बाद  के  समय  में  हमारे  साइकलों के  निर्माण  में

 ५५०००  से  ८
 लाख  साइकलों  तक  की  वृद्धि  हो  गई  है  ।  केवल  yY—c—c  भ्रमणा

 \9—5—0  प्रति

 साइकल  के  पुर्जों  को  छोड़  कर  उसमें  बाकी  सब  कुछ  स्वदेशी  है  ।  उपरोक्त काल  में  हमें  इस  बड़ी

 कमी को  दूर  करने  के  लिये  आयात  भी  करने  पड़ते  थे  ।  परन्तु  इस  मामले  में

 निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  गयी है  भ्र ौर  अरब  साइकिलों  के  प्रख्यात  की  श्रनुमंति  नहीं  दी
 जाती  ।  सदन

 को  पता  ही  है  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना के  भ्रन्तगंत  PENY—EY  में  साइकिल  उद्योग  के

 feat सम्बन्ध
 में  जो

 उत्पादन  लक्ष्य
 रखा  गया  उसे  पूर्ण  रूप  सें  कर  लिया  गया  हैं

 ।

 पंचवर्षीय योजना  के  भ्रन्तर्गंत  १९६०-६१  TH  साइकल  उत्पादन की  लक्ष्य  १२  ५  लाख  साइकलें

 हैं  ।  परन्तु  हालात  को  देखते  हुए  इसे  बढ़ा  दिया गया  श्र  १६६०-६१  TH  २०

 लाख  साइकल  वार्षिक  कर  दिया  गया  है  ।  १२'  ५  लाख  साइकलों  का  लक्ष्य  पुरानਂ  हो  गयां है
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 मनुभाई

 प्रफुल्ल  ने  जो  हाल  ही  में  इस  उद्योग  की  जांच  की  इस  मांग  का  पुनरीक्षण  किया  है

 और  १९६०-६१  तक  १४  लाख  साइकलों के  बनाये  जाने  की  सिफारिश की  है  ।  परन्तु

 सरकार  श्र  मंत्रालय ने  विचार  कर  इसे  २०  लाख  साइकल  बनाने  का  लक्ष्य  रखने की  सोची

 है  |

 इन  २०  लाख  साइकलों  के  उत्पादन  में  से  ५  लाख  का  साइकल  उत्पादन  छोटे  दिनमान

 के  उद्योग  क्षेत्नों  में  से  होगा  ।  कौर  इसे  सुरक्षित रखा  ताकि  इस  पर  अधिक  जोर  दिया

 प्रौर  ह  से  प्रयत्न  किया  जाये  कि  साइकल  we  इसके  सभी  पुर्जे  छोटे  उद्योग  क्षेत्रों

 में  ही  तयार  किये  जायें  ।  ma  होती  भी  यही  रहेगी  कि  बड़े  पैमाने  पर  लोग  पुर्जे  इत्यादि  बनाये

 और  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  केवल  उन्हें  जोड़ने  का  काम  करें  |  साथ ही  पुरे  साइकलों के
 उत्पादन

 की  वृद्धि के  इस  बात  का  पूरा  प्रयत्न  किया  जायेगा  कि  साइकल  के  सभी  पुज  यहां  ही

 बनाया  जाय  |  कुछ  वर्ष  पुत्र  जो  साइकल  यहां  बनते  थे  उसमें  बहुत  से  पुर्जे  विदेशी होते  थे

 परन्तु  महत्व  की  बात  यह  है  कि  अधिक  संख्या  में  पुज  यहां  के  बने  हुये  हें  ।  इस  वर्ष  में

 भारतीय  साइकलों  में  न-  से  लेकर  ७-८-०  तक  से  विदेशी  पुर्जे  आ्रापको  नहीं  मिलेंगे
 ।

 लगभग  CY  प्रतिशत  स्वदेशी  पुज  हैं  ।  नये  पुर्जे  डलवाने  की  मांग  भी  इस  उद्योग  के  कार

 खानें  पूरा  करते  हें  ।  इन  साइकल  पुर्जों  के  निर्माण  के  लिये  नयी  नयी  योजनायें  बन  रही  ८  ।

 ai  वह  दिन  दूर  नहीं  जबकि  इसमें  भी  देवा  श्रात्मनिभर हो  जायेगा  ।  बडे  gud  के  इस

 इसी  काम  में  लगी  छोटे  पैमाने  के  कारखाने कारखाने में  केवल  साइकलों  के  पुज  ही  बना  रहे  हूं  ।

 लगभग  १००  से  ऊपर  हैं  ।  भ्रनमान है  कि  १९४७  में  उत्पादित  साइकिलों  की  कीमत  aC)

 करोड़  होगी  ।  १९४२  में  कीमत  केवल  wo  लाख  थी  ।  सचमुच  यह  विकास  बड़ा  सन्तोषजनक

 हुआ है  ।

 साइकल  उद्योग  को  १९४७ में  सबसे  पहले  संरक्षण  दिया  TAT  था  कौर  इस  संरक्षण का  समय

 समय  पर  पुनरीक्षण
 होता  रहा  |  प्रगालक  आयोग  का  अनुमान  कि  स्वदेशी  साइकिलों  को  जापान

 और  इंग्लैंड  के  मुकावले से  बचाने  के  लिये  ४५  से  ८८  प्रतिशत  तक  शुल्क  का  संरक्षण  मिलना

 चाहिये  ।  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  यह  संरक्षण  वर्तमान  दरों  पर  ३१

 Rego  तक  रहना  चाहिये  ।  ६४५  प्रतिशत  अथवा  मूल्यानुसार  ८०
 रुपये  प्रति  साइकल

 अथवा  जो  भी  भ्रमित  हो  |  यह  तो  इंग्लैंड  में  बने  साइकिलों  पर  होगा  ।  और  जो  इंग्लैंड में  बने

 उस  पर  मल् यान सार १०  प्रतिष्ठित  Yow  इंग्लैंड  में  साइकल  निर्माण  के  शुल्क  को  मिला

 कर  लगता ॥  सब  बातों  को  afte  में  रख  कर  यदि  हम  ७  साइकलों का  मुकाबला  संसार

 के  अरन्य  देशों  में  बनें  साइकलों से  करें  तो  भीतर केवल  १४५  से  २०  रुपये तक  ही  है  हालांकि

 अरन्य  देशों  मे  उत्पादन  की  मात्रा  बहुत  ही  अधिक  है
 ।

 हमें  भी  आ्राद्या  है  कि  इस  संरक्षण
 की

 अवधि  समाप्त होने  कीमतों का  भी  हम  अच्छा  मुकाबला कर  सकेंगे  |  सरकार  न  गुल

 mai  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  इस  विधेयक  का  vee  इस  निर्णय

 को  कार्यान्वित करने  का  दवी  है  ।

 ya  में  डीजल  का  तेल  देने  वाले  सामान  सम्बन्धी  उद्योग  का  उल्लेख  करूंगा  इसकी

 प्रगति  का  अनुमान  इस  बात  से  लगाया  जा  सकता  है  कि  १९४४  में  इसके  लगभग
 ४०००  पम्प

 परन्तु  284s F में  २०,००० हो  गये  |  नोजल  होल्डर peur  में  हम  कुल  ३८००  ही  बना  सके

 परन्तु  १९  ५७  में  इसकी  संख्या  ४१,०००  १९४५४  में  जिन  चीज़ों  का  नाम  सुनने  में  नहीं  प्राता

 था  उसको  काफी  संख्या  में  बनाया  गया है  ।  इसलिये  यह  इस  उद्योग  की  शानदार  प्रगति  कही

 जा  सकता
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 इस  उद्योग को  Peay  में  संरक्षण  दिया  गया  था  कौर  वह  अरब  तक  जारी  है  ।  अ्रायोग

 का  झन मान है  कि  इसे  विदेशी  मुकाबले  से  संरक्षण  देने  के  लिये  मूल्यानसार  ६५  प्रतिशत  की

 आवश्यकता है  |  श्रायात की रोक के कारण की  रोक  के  इस  उद्योग  को  काफी  लाभ  है  ।  आयोग की

 सिफारिश है  कि  व्तेंमान  संरक्षण  ३१  rEXE  तक  कायम  रखा  जाना  चाहिय े।

 प्लाईव्‌  प्रौढ़  चाय के  बक्से  बनाने  के  उद्योग  को  भी  १९४७  में  संरक्षण  दिया  गया  कौर  समय

 समय  पर  इसका  विस्तार  किया  जाता  रहा  ।  इन  चीजों  की  वार्षिक  शाक्ति  eya  में  १४५०  लाख

 वर्ग  फुट थी  जो  कि  बढ़  कर इज  २१८०  लाख वर्ग He  हो  गयी  है
 ।

 प्रभुत्व  आयोग  के  अनुमान  के

 अनुसार  मुल्यानुसार  इसका  संरक्षण  ३६  प्रतिशत  शुल्क  का  होना  ताकि  इसे  विदेशी

 मुकाबले से  बचाया  जाय  |  यह  स्वदेशी  चीज़ों  में  काफ़ी  सुधार  हुमा  प्रौर यह  भ्रनिवायें  निरीक्षण

 को  लाग  करने  का  परिणाम  है  ।  अराज  स्वदेशी  प्लाईवड  विदेशी  के  मुकाबले में  किसी  तरह भी

 कम  नहीं  बल्कि  अरब  तो  इन  चीजों  के  निर्यात  की  भी  गुंजायश  हो  रही  है  ।  इस  उद्योग  के  कई  कार

 खाने  इस  उद्योग  के  संयंत्रों  को  झ्राधुनिक  स्तर  पर  लाने  का  प्रयत्न  कर  रहे ह  |  इसलिये  इस  उद्देश्य  के

 लिये समय  समय  पर  संरक्षण  दिय  जाना  चाहिये  |  प्रदाहक  झ्रायोग  ने  इस  संरक्षण  को  ३१  दिसम्बर

 YEqo  तक  विमान  दरों  पर  कायम  रखने  की  सिफारि  की  है  ।

 अब में  इस  विधेयक  की  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  की  कौर  आता  हूं  सुती  कपड़ा  मशीनरी

 उद्योग  ।  द्वितीय  fara  युद्ध  से  पुत्र  इस  उद्योग  का  कोई  अस्तित्व  ही  नहीं  था  ।  इसके  निर्माण  का

 कोई  संगठित  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  था  ।  कपड़ा  उद्योग  इस  देश  का  महत्वपूर्ण उद्योग  इस

 कारण  इस  उद्योग  के  विकास  की  जोर  सरकार  उद्योगपतियों का  ध्यान  झ्राकृष्ट  हम्ना ।
 प्त

 आयात  पर  रोक  के  कारण  प्रदान  के  संरक्षण  से  इस  उद्योग  ने  we  पांव  जमा  लिये  |

 इसमें  स्पिनिंग  fog  ak  स्पीड  हें  ।  रिंगफ़ेम का  उत्पादन  REVS  में

 केवल  VLE  था  यह  २०४५७ हो  गया  १९४८  में  इस  उद्योग  का  उत्पादन  '*  ८  करोड़  रुपये  का

 अझर  अब  १९५७  में  यह  बढ़  कर  ३५  करोड़  का  हो  गया  है  ।  बाजार क  कीमतों  के

 मुकाबले
 में  भी  स्वदेशी  रिंग फ़ेम ों की  कीमत

 २४  प्रतिशत  ही  ऊंची  स्वदेशी फ़ेम  में  ४००

 स्पीड  होते  हें  प्रो  जापानी  में  ४४०  |  इसलिये  seen  ने  सिफारिश  की  है  कि  तीन

 र  इसका  संरक्षण  जारी  रहना  चाहिये  |  मूल्यानुसार यह  विमान  संरक्षण  शल्क

 का १०  प्रतिशत होना  चाहिये  ।  चीजों  की  कोटि  में  वद्धि  हो  रही  है  कौर  राज  स्वदेशी

 माल  आयात  हुये  माल  से  किसी  प्रकार  भी  कम  नहीं  ।  लगों  के  निर्माण  में  भी  LEE  से

 काफी  प्रगति  हुई  है  ।  geve F frat में  निर्माण  किये  गये  लगों की  संख्या  १५४१ थी  ।  अब  यह  संख्या

 Y  करोड़ रुपये  थी  । २७३०  हो  गयी है  ।  १९५७ में  इसकी  कीमत  इस  सम्बन्ध में  विदेशी

 माल  के  मुकाबले के  अन्तर  का  ठीक  आयोग  नहीं  लगा  |  अज  प्रवृत्ति यह

 है  कि  चलने  वाले  लम  लगाये  जायें  ।  निकट  भविष्य  में  साधे  लगों  के  आयात  का  कोई

 aaa दिखाई  नहीं  देता  ।  इसलिये इसमें  तो  मुकाबले  का  कोई  प्रश्न ही  नही ं।  इसलिये

 इसका  संरक्षण  तो  प्रथम  जनवरी  १९४५२  को  समाप्त  हो  इसका  निर्णय  सरकार

 ने  कर  दिया है  ।

 चलने  वाले  नामों  के  बारे  में  प्रतीक  का  शभ्रनमान  है  कि  मल् यान सार  २५६

 प्रतिशत  शुल्क  का  संरक्षण  अपेक्षित  है  ।  ताकि  स्वदेशी  चीजों  को  बचाया  जा  सके  ।  विमान

 अवस्था में  शुल्क  १०  प्रतिशत है  ।  स्वदेशी  उद्योग  को  के  प्रतिबन्ध  के  कारण  भी  लाभ

 प्रदूषक  ने  इसके  संरक्षण  को  भी  तीन  वर्ष  झ्र  चालू  रखने  की  सिफारिश  की  है

 यह  ३१  १९६६० तक  चाल  यह  संरक्षण  वर्तमान  प्रफुल्ल  दर  का  १०  प्रतिश्त

 होगा  ।
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 a [=i  मुतुआ ई

 स्पिनिंग  fort  ate  स्पिडलों  के  उत्पादन  में
 भी

 वृद्धि  हुई  है
 ।

 यह  रोलर

 EULA में  ८६,०००  थें प्र ौर  Qexe A Aah में  इनको  संख्या  ३'४५ लाख  हो  गये  स्पिनिंग  रिंग  REX

 में  93.0  लाख  थे  जोकि  RENE A LAS में  १३६  लाख हो  गये  स्पीड  १९४१ में  ३  '€  लाख थे

 परन्तु  उनकी  संख्या  ११  लाख  हो  गयी  है  ।
 इसके  लिये  भो  वर्तमान  शुल्क  दर  के  १०

 दत  का  संरक्षण  तीन  वर्ष  तक  जारी  रखा  जाय  ।

 सदन  विभिन्न  प्रकार  की  कपड़ा  मशीनरी  के  उत्पादन  की  प्रगति  भी  जानना  चाहेगा  |

 बहुत  सी  ऐसी  चीजें  हें  जिनको  संरक्षण  नहीं  दिया  जा  रहा  ।  १९४८  में  इस  प्रकार  की  कपड़ा

 मशीनरी  के  उत्पादन  की  कुल  कीमत  ¥o  लाख  थी  |  १९५२  में  यह  १'  २  करोड़ हो  गयी

 गत  दस  वर्षों कौर  इस  चालू  ग  में  यह  उत्पादन  करोड़  रुपये  विधिक  का  हो  गया  है  |

 में  यह  २२  गुणा  बढ़ी  है  ।  यह  बड़ी  ही  शानदार  प्रगति  है  ।  यह प्रसन्नता की  बात  है  कि  स्थानीय

 लोग  अरब  इस  मामले  में  देश  की  प्राथमिकताओं  को  पूरा  कर  रहे  हैं  कई  मामलों में

 कोटि  श्र  मूल्य  में  स्वदेशी  चीजें  विदेशी  चीज़ों  के  मुकाबले  में  बहुत  ही  अच्छी हैं  ।  इसलिये

 इन  कई  चीज़ों  को  संरक्षण  की  श्रावश्यंकता  यह  बड़ी  गौरवपूर्ण  सफलता है  |

 इस  उद्योग की  सहायता  करने  परौ  सरकार  को  परामर्श  देने  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये

 एक  समिति  की  स्थापना  की  गयी  है  इस  समिति ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  की  कपड़ा

 मशीनरी की  का  अनुमान  लगाया  है  ।  वह  विचार  के  योग्य  है  |  कोडिंग  इंजिन

 Yoo,  रिंगफ्रेम  २८००,  साधे लूम  ६१००  चलने  वाले  लूम  ८४५००,  कोम्बर  सैट  १०,

 लाइन्ज़  १२५  देश  की  कुल  कपड़ा  मशीनरी  की  मांग  योजना  काल  के  पन्त  तक  १८

 से  २०  रुपये  वारिक  तक  की  होगी  इन  उपरोक्त  आवश्यकताओं  के  शभ्राघार पर  समिति  ने

 को  अपने  विस्तार  कार्यक्रम  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा  |  शरीर  समिति ने  कई

 निर्मितियों के  कार्यक्रमों  को  स्वीकार किया  है  ।  भ्र  यह  arene कि  द्वितीय  पं  वर्षीय

 काल  केद्रित  तक  हम  इस  मामले  में  भी  ग्रात्मनिर्भर हो  जायेंगे  ।

 इसे  उद्योग  को  सभी  प्रकार  की  कच्चे  माल  की  सहायता दी  जा  रही  है  ।  यह  भी  एक  विचार

 समिति के  समक्ष  है  कि  एक  निरीक्षक  मंडल  बना  कर  स्वदेशी  उत्पादन  की  कोटि  का  पुरा  भ्रध्ययन

 किया  जाय  ।
 यद्यपि  विंमान  कोटि  सन्तोषजनक  परन्तु फिर  भी  हम  इस

 मामले
 में

 ढीले

 नहीं  पड़ना  चाहते  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  उपसमिति  कपड़ा  wat  के  सभापतित्व  में  बना
 दी

 गयी  है  जो  कि  इस  उत्पादन  सम्बन्धी  कोटि  की  जांच  करेगा  ।  इस  प्रकार  सदन  को  यह  प्रसन्नता

 होगी  कि  मशीनरी  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  इस  उद्योग  के  प्रत्येक  रंग  ने  महत्वपूर्ण प्रगति  की  है  ।

 समाप्त  करने  से  पुर्व  में  सदन  का  ध्यान  विधेयक  के  खंड  २  की  झ्राकृष्ट  करवाना  चाहता

 इसके  3.0  भारतीय  seen  १९३४  में  एक  कौर  उपबन्ध  लगाया  गया

 ताकि  भ्र धि नियम  के  श्रन्तगंत  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  नियमों  को  सदन  के  समक्ष  रखा

 जा  याद  होगा  कि  पहले  प्रफुल्ल  विधेयक  की  चर्चा  के  १४

 १९४५७ को  मेंने  ऐसा  करने को  कहा  था  |  इस  विधेयक  की  प्रस्थापना  उसी  बायदे  के  सम्बन्ध

 में  ae  समय  मैं  लेना  नहीं  चाहता  |  में  पुरःस्थापित करता  हूं  कि
 विधेयक

 पर
 विचार

 किया  जाये  ।

 वि  अ  महोदय  :.  प्रस्ताव  प्रस्तुत  दत्र

 मूल  अंग्रे  जौ
 ० ल
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 fait  ब०  प०  शायर  :  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  इस  विधेयक  को  एक  प्रवर

 समिति  को  सौंपा  जाये  ।  इस  संबंध  में  में ग्र पना  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हं  ।  इन  सभी

 मामलों  पर  विस्तार  पूर्वक  विचार  करने  की  श्रावइ्यकता  है
 ।  प्रत्येक उद्योग  हमारे  देश

 की  ग्र र्थ व्यवस्था  की  दृष्टि  से  weed  महत्वपूर्ण  इसलिये  इतने  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर

 चर्चा  के  लिये  केवल  एक  साध  घण्टे  का  समय  पर्याप्त  नहीं  इसलिये  यह  आवश्यक

 है  कि  इस  विधेयक  की  एक  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  ताकि  वह  इस  पर  विस्तार  पूर्वक

 विचार कर  सके  |

 उद्योगों के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  ने  बतया है  कि  प्रत्येक  उद्योग  पर्याप्त  उन्नति  कर

 रहा  है
 |

 परन्तु  हमें  केवल  ५  से  ही  सन्तुष्ट  हो  कर  बेठ  नहीं  जाना  चाहिये
 ;  उनकी

 ।

 उदाहरणार्थ  टिटेनियम  डायाश्नोक्साइड ही  ले  लीजिये  ।  यह  डायाधोक्साइड  इलेमिनाइट

 रेत  से  बनता  है  जो  कि  केवल  मात्र  केरल  में  ही  मिलती  है  ।  वह  रेत  भ्रमरी का तथा  इंगलेंड

 को  जाती  है  ak  फिर  वहां  से  टिटेनियम  डायाश्नोक्साइड तैयार  हो  कर  प्राता  है  जो  कि

 भग  १२१  रुपये  की  दर  से  विकता  जब  कि  केरल  राज्य में  ही  त्रिवेन्द्रम में  स्थित  एक  कारखाने

 में  तैयार किया  gar  टिटेनियम  डायाझ्रोक्साइड  १३५-१४०  रुपये  के  हिसाब  से  बिक  रहा  है  |

 में  पूछना  चाहता  हूं  कि  इसका  क्या  कारण  है
 ?  डायाभ्रोक्सा  के  लिये  अ्रपेक्षित  सारा

 कच्चा माल  यहां  पर  विद्यमान  है  बहुत  सस्ता  है  गौर  मजदूरी  भी  बहुत  सस्ती  तो  फिर उस

 से  सामान  इतना  पहला  कयों  इसका
 तो

 यही  कारण  प्रतीत  होता  है  कि  उसके
 निर्माण

 की  प्रक्रिया  में  कोई  श्राधार  भूत  गलती  जिसकी  प्रफुल्ल
 aa  ज़रा  भी  ध्यान  नहीं  दे

 रहा  t

 में  चाहता  तो  यही  हुं  कि  उद्योगों  का  संरक्षण  अवश्य  किया  जाये  ।  परन्तु  उनके  बारे

 में  विस्तार  पुर्वक  जांच  किये  बिना  ही  ate  उनकी  त्रुटियों  के  बारे  में  भ्रनुसंधान  किये  बिना  ही

 उन्हें  संरक्षण  प्रदान  करना  उचित  नहीं  है  ।  हमें  इन  उद्योगों  के  बारे  में  कुछ  भी  पता  नहीं  ।  प्रफुल्ल

 ने  इस  उद्योग  की  जो  जांच  की  है  वह  वास्तव  में  वस्तुगत  नहीं  मेरा  तो  यही  निवेदन

 है  कि  इस  उद्योग  के  बारे  में  दृष्टि  से  जांच  की  जाये
 ।

 जी > FER  के  wea  में  तूतिया  प्रफुल्ल  ZEXR  के  द्वारा  टिटेनियम  डापाधोक्साइड

 पर  प्रफुल्ल  लगा  दिया  गया  था  ताकि  यदि  कोई  व्यक्ति  भ्रमरी का  या  इंगलैंड  से  इसे  मंगाना

 भी
 चाहे

 तो
 वह  माल  १९५४  के  मध्य  से  पहले  यहां  न  पहुंच  सके  ।  शर  इधर  LEXY  के  मध्य

 में  ही  ञ मसज  Zo  टी०  कृष्णमाचारी  एण्ड  को०  को  ही  सारे  भारत  के  लिये  मूल  श्रभिकर्तता  बना

 दिया  गया  |  दूसर ेही  १९४५४  में  डायाश्रोक्साइड  की  कीमतें  १३०  रपये  से  बढ़  कर  २२४

 रुपये हो  गयीं  ।  उस  कम्पनी को  फिर  १४  लाख  रुपये  का  ऋण  भी  दे  दिया  गया  ।

 में  पूछना  चाहता  हूं  कि  प्रफुल्ल  आयोग  ने  इस  सभी  carat  के  कारणों  पर  प्रकाश  क्यों  नहीं

 डाला ?  में  पूछना  चाहता  हूं  किं  डांयाभ्नीक्साइड  की  चीफ़  एजेन्सी  केवल  उसी  कम्पनी को  क्यों

 दी  गयी थी  ।  हम  कैसे  जानें  कि  कोई  विशेष  कम्पनी  इस  कार्य  के  योग्य है  या  नहीं  |

 प्रफुल्ल  ने  उस  कम्पनी  के  खातों  की  जांच  क्यों  नहीं  उसने  उस  कम्पनी  के

 अभिलेख क्यों  नहीं  उसने  उससे  इस  बात  की  जवाब  तलबी  क्यों नहीं
 कि  मूल्य  इतने

 मूल  अंग्रेजी  में



 Vo  भारतीय  प्रफुल्ल  विधेयक  १४  REX

 वे  ०  प०

 अधिक  क्यों  ae  गये  थे  ?  अतः  यदि  हम  एऐ:हासिक  दृष्टि  से  इसकी  जांच  करें  तो  हमें  कुछ

 सन्देह  होता  है  ।  में  समझता  हूं  कि  इतने  महत्वपूर्ण  उद्योग  को  सरकारी  संरक्षण  प्रदान  करना

 उचित  नहीं है  ।

 मेरा  यह  सविनय  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  की  गड़बड़  परौ  गोलमाल  को  रोका  जाये

 इस  सम्पूर्ण  मामले  की  एक  सार्वजनिक जां  त्र  करायी  जाये  ।  इस  समाचार को  शी  घ्लातिशीघ्र  रोक

 दिया  जाये  ताकि  केवल  एक  ही  कम्पनी  इस  पर  एकाधिकार  न  जमा ले  |  इस  बात  की  भी  जांच

 की  जाये  कि  प्रफुल्ल  आयोग  ने  एक  ऐसी  कम्पनी  को
 ही  सोल

 एजन्ट  बनाने  की
 सिफारिश

 क्यों  की

 है  जिसमें  बड़े  बड़े  पदाधिकारी तथा  मंत्रिगण  सम्मिलित  हैं

 भ्रनयस्य  धातु  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  साननीय  मंत्री  का  यह  कहना  कि  यह  उद्योग  अच्छी

 कार  से
 चल

 रहा  है
 ।  परन्तु  वास्तव  में  उसका  काम  ग्रन्थि  प्रकार  से  नहीं  चल  रहा  है  ।

 gem  झ्रायोग  ने  भी  इसी  बाहरी  बात
 की

 are  संकेत  किया  है
 ।

 तांबे  के  सम्बन्ध  में  जो  करार

 किये  हुये  हैं  वे  वास्तव  में  ग्र लाभकारी सिद्ध  हो  रहे  हैं  ।

 इस  की  स्थिति  भी  बड़ी इसी  प्रकार  से  एक  प्रौढ़  महत्वपूर्ण  धातु  जस्त  ही  ले  लीजिये  |

 गंभीर है  ।  यह  जवार  नामक  स्थान  से  तो  खोदा  जाता  है  श्र  ले  जाया  ज.ता  है  बिहार  के

 टु डला  नामक  स्थान  पर
 |  att  फिर  वहां  से  उत्पादन  के  लिये  जापान  भेजा  जाता  है  |  वहां

 से  तैयार हो  कर  फिर  वापिस  इस  देश  में  आता  है  ।  ऐसी  स्थिति में  भी  यह  कहा  जा  रहा  है

 कि  इसे  संरक्षण  प्रदान  किया  जाय  ।  उद्योग  कोई  पारण  सा  उद्योग नहीं  है  ;  इस

 उद्योग  से  तो  लाखों  लोग  जीवन  यापन
 कर

 रहे  इंजीनियरिंग  उद्योगों  तथा  विद्युत

 उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  भी  इस  उद्योग  का  महत्व  कम  नहीं  परन्तु  प्रफुल्ल  आयोग ने  यह  स्पष्टतया

 स्वीकार  किया  है  कि  वह  इस  उद्योग  के  विभिन्न  केन्द्रों  की  वास्तविक  लागत  की  जांच  नहीं  कर  सका

 तो  फिर  लागत जाने  बिना  इसे  संरक्षण  कसे  दिया  जा  सकता है  ?

 किसी  भी  उद्योग के  सम्बन्ध  में  कीमतों  तथा  लाभ  इरादी  का  ज्ञान  प्राप्त  किये  बिना  उसे

 संरक्षण  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  प्रफुल्ल  आयोग  के  किसी  भी  प्रतिवेदन  में  इन  केन्द्रों  द्वारा  प्राप्त

 किये  जा  रहे  लाभों  का  कहीं  भी  उल्लेख  नहीं  है  ।  प्रफुल्ल  श्रायोगों द्वारा  की  जाने  वालो  जांच  तो

 एक  उपचार  मात्र  रह  गयी  है  |  mam  वास्तविक  जांच  बिल्कुल  नहीं  वह  तो

 कही  हुई  बातों  को  ज्यों  का  त्यों  मान  लेता  है  ।

 हमें  किसी  भी  उद्योग  को  संरक्षण  देने  से  पहले  इस  बात  पर  ee  प्रकार  से  विचार

 कर  लेना  चाहिये  कि  उस  पर  किसी  are  का  एकाधिकार तो  नहीं  है  ।  जहां  तक  पिस्टर्नारिंग  उद्योग

 का  सम्बन्ध  है  उस  पर  दो  ५  ने  एकाधिकार  जमा  रखा  है  ।  उस  के  लिये दत  प्रति शत  कच्चा

 माल  करना  पड़ता  है  |  इस  उद्योग  को  हम  संरक्षण  दे  रहे  हैं  ।
 ठीक  है  मुझे  इस  में  कोई

 परन्तु  यह  है  कि  प्रफुल्ल  आयोग  ने  इसके  लिये  क्या  उपाय  सुझाया  है  ।  इस

 उद्योग
 की  होड़ से  रक्षा  करने  के  लिये  आप  इसे  संरक्षण  प्रदान  करना  चाहते  हें  परन्तु  भारतीय

 उपभोक्ता  इंगलेंड  तथा  अन्य  देशों  से  आयात  पिस्टन  को  भारतीय  faecal  से  बरच्छा  समझते  हैं  ।

 परन्तु भारत  सरकार  ने  उस  पर  अत्याधिक  प्रफुल्ल  लगा  दिया  है  जिस  के  परिणाम  स्वरूप  भारतीय

 पिस्टन  बहुत  मंहगे  हो  गये  हैं  ।

 अयस्क  धातु  उद्योग के  सम्बन्ध  में  प्रशुल्क-श्रायोग का  यह  कहना  है  कि  उस  के  पास  कीमतों

 का  कोई  हिसाब नहीं  परन्तु जब  तक  हमें  यह  न  ज्ञात  हो  कि  किसी  उद्योग  द्वारा  उत्पादित  वस्तुप्नों
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 की  कीमत  क्या  हैं  कौर  उन  से  कितना  लाभ  प्राप्त  किया  जा  रहा  तब  तक  उस  विशेष  उद्योग को

 में  चाहता  हूं  कि  et  यह  बताया जाय  कि  इन  sail  को
 संरक्षण  कैसे  दिया  जा  सकता  है  ।

 यह संरक्षण किस  भ्राता  पर  दिया  जाय
 ।

 माननीय  मंत्री  साईकल  उद्योग  का  उल्लेख  करते  हुये  यह  कहा  है  कि  देश  में
 ८  लाख

 से  भी  अधिक  साईकलों  का  निर्माण हो  चुका  है  जिससे  इनका  आयात  बिल्कुल  ही  समाप्त

 गया है  ।  २२  को  श्री  झूलन  सिह  द्वारा  पुछ  गये  एक  के  ग्रतुपुरक  नर्तन  में  जब  मैंने

 रैले  तथा  हरकुलीज  साईकलों
 के

 निर्यात  के  बारे  में  पूछा था  तो
 मंत्री

 जी
 ने

 यह  उत्तर  दिया

 था  te  उनके  निर्यात  पर  को  प्रतिबन्ध नहीं है परतु नहीं  ह  पर  तु  हम  देखत हैं  दि  शुल्क  आयोग  गे  तपते

 प्रतिवेदन के  पष्ठ  ५७  पर  यह स्पष्टतया लिखा  है  कि  हर कु लीज तथा  बी०  एस०  To  की  साई

 कलों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध है  ।  आयोग  ने  यह  आशा  भी  प्रकट  की  है  कि  इन  करारों  को  अवसर

 मिलने  पर  बदल  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  देश  में  बनाई  जाने  वाली  सभी  की  सभी  साईकलें

 यहीं  पर  तो  इस्तेमाल  हो  नहीं  उन्हें  दूसरे  देशों  में  भेजना  ही  पड़ेगा ।  केवल  पाकिस्तान

 अफगानिस्तान  तथा  नैपाल  में  भी  अधिक  बिक्री  नहीं  हो  सकती  |  इसलिये  मंत्री  महोदय  से  मेरा

 यह  निवेदन है  कि  वे  इस  उद्योग को  संरक्षण  देने से  पहले  साइकिलों  के  सम्बन्ध में  किये  गये

 करारों  के  उपबन्धों  में  समचित  परिवर्तन  करें  ।

 यह  बड़े हमें  की  बात  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  फलों  के  विकास के  ३  करोड़

 रुपयें की  व्यवस्था  की  गई  परन्तु  मेरा  प्रश्न  है  कि  ग्रान्ध्य में व्यथ में ही में  व्यर्थ  में  ही  नष्ट हो  जाने  वाले

 लाखों  टन  प्राणों  के  सम्बन्ध  में  क्या  व्यवस्था की  गई  है  ।  इसी  प्रकार  से  केरल  में  ४०  हजार

 मन  काज  सेटों  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  क्या  सुझाव  दिये  गये  हें
 ?

 योजना  भ्रायोग  ने  निर्यात के  लिये  लगभग  २०  हजार  टन  फल-उत्पादों के  निर्यात  का  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  है  उस  में  हम  केवल  मुश्किल  से  केवल  एक  दो  हजार  टन  ही  भेज  सके  हें  ।

 फल  संरक्षण  उद्योग  कोई  बड़ा  उद्योग  तो  है  वह  कहीं  तो  मध्य स्तर  का  उद्योग  है  कहीं  छोटे

 स्तर  की  |  क्या  ऐसे  उद्योग  को  सहायता  देना  ह  सरकार का  गतंव्य  नहीं  ।  राज  हमा

 देश  के  फल  व्यर्थ  में  ही  नष्ट  हो  रहे  परन्तु  सरकार  इस  उद्योग  के  लिये  उचित  विकास  के

 सम्बन्ध  में  कोई  भी  योजना  नहीं  बना  मेरा  निवेदन है  कि  सरकार  इस  उद्योग के  सम्बन्ध  में

 अपने  दृष्टिकोण  में  एक  परिवर्तन  लाये  शर  इस  की  ae  उचित  ध्यान  दे  ।  इसलिये  मेरा  यह

 निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय  मेरे  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करें  कौर  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंप  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  va
 विधेयक

 को  एक
 प्रवर

 समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  तथा

 विधेयक  पर  विचार  करने  का  मल  प्रस्ताव  दोनों  सभा  के  सम्मुख  हैं  ।

 tat  fio  नाठ  fag  लगभग  प्रत्येक  फ्र  मं  अथवा  एक  वर्ष स  से

 कम  एक  बार  तो  ही  हमें  शल्क च्च्  की  स्थिति  पर  पुनर्विचार  करना  पड़ता है  ।  म  समझता

 हूं  कि  अब  वह  अवसर at  गया  है  जब  कि  हमें  इसके  सम्पूर्ण  प्रश्न  पर  निश्चित  रूप  से  विचार

 चाहिये  |

 जिस  समय  seep  ale  की  स्थापना  की  गई  थी  उस  समय  की  परिस्थितियां  भिन्न  थीं  ।

 उस  समय  युद्ध  तथा  युद्धोत्तर  परिस्थितियो ंके  कारण  कुछ  उद्योगों को  विशेष  प्रकार  का  संरक्षण

 दान  किया  गया  था  ।  क्योंकि  विदेशों  से  सामान  मंगाने  से  कई  प्रकार  की  कठिनाईयां  इसलिये

 उन  उद्यागों को  संरक्षण  देना ही  पड़ा  ।  राज  कल  इन  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  एक  झर  नई

 मूल  जी  में
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 श्री त्रि  ato

 स्थिति  उत्पन्न  हो  रही  है  और  वह  यह  कि  विदेशी  निर्माता  भ्रपने  ard  भारत  में  प्रारम्भ  कर

 रहे
 इस

 का  कारण  यही  है  कि
 वे  जानते  हें  कि

 राज
 कल  सभी  देश  वस्तुभ्नों पर  अ्रधिक  से

 प्रफुल्ल  लगाते  जायेंगे  प्रो  उद्योगों  को  संरक्षण
 देते

 जायेंगे  ।

 युद्ध  काल  में  कौर  उसके  बाद  भी  हमारे
 अत्याधिक  उद्योगपतियों की  यही  वृत्ति  रही  है  कि

 वे  अधिक  से  art  कमा  सकें  ।  प्रभुत्व बोर्ड  प्रशासक  ग्रा योग भी  इस  तथ्य  की

 ध्यान नहीं  देता  ।  प्रफुल्ल  बोर्ड  प्रफुल्ल  आयोग  उत्पादों की  कीमत  निकालते समय  इस  बात

 की  मोर  जरा  भी  ध्यान  नहीं  देता  कि  उद्योग  पतियों
 को

 कई  विशेष  सुविधायें  प्राप्त  हैं  ।  हमें

 उन  उद्योगों  को  शुल्क  संरक्षण  देते  समय  उपभोकक्‍्ताश्ों  के  दावों  पर  विचार  करना  चाहिय े।

 मेंने  ग्रा यात  नीति  का  भी  उल्लेख  किया  था
 ।

 हम  मदीन  के  पुर्जों  को  संरक्षण  दे  र  हे  परन्तु

 हम  इस  प्रकार  की  आयात  मशीनें  देश  की  किसी  भी  से  प्राप्त  कर  सकते हें  |
 यह  कोई

 संरक्षण तो  न  हुआ  ।  यदि  संरक्षण  देना  ही  है  तो  वह  संरक्षण  प्रयाप्त  होना  चाहिये  दौर  इन  वस्तु भ्र ों को

 खुले  रूप  में  ग्रा यार  करने  की  हर  किसी  को  भ्र तुम ति  नहीं  होनी  किसी  भी  उद्योग  के  सम्बन्ध

 में  जब  हम  आयकर  तथा  शुल्क  इरादी  में  रियायत दे  रहे  हें  तो  हमें इस  बात  के  लिये  पूर्ण  सावधान

 रहना  चाहिये  कि  वह  वस्तु  विदेशों  से  स्वतन्त्रतापूर्वक  न  मंगाई  जा  सके  हम  अपनी  कौर  से  तो  किसी

 उद्योग  को  संरक्षण दे  देते  हें  परन्तु  होता  यह  है  कि  वह  सामान  विदेशों  से  भ्र त्या धिक  मात्रा  तथा

 सस्ते  भाव  पर  रहता  है  जिसके  भ्रनुसार  इस  देश  में  उस  उद्योग  को  दिये  संरक्षणता  का  कोई

 महत्व  नहीं  रह  जाता  ।  इसलिये  हम  जब  तक  इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  नहीं  रखते  तब  तक  हम

 किसी  निश्चित  फैसले  तक  नहीं  पहुंच  सकते  ।

 किसी  भी  उद्योग को  संरक्षण  देते  समय  यह  ावस्यक  है  कि  उस  की  कीमतों  के  सम्बन्ध  में  हमें

 अनवर  कराया  परन्तु खेद  है  कि  हमें  उन  के  सम्बन्ध  में  पूर्णरूपेण  अन्धकार  में  रखा  गया  है  |

 उद्योगों की  कीमतों  को  यदि  गुप्त  रखना  है  तो  वहू  बात  लोक-लेखा  समिति  को  तो
 बताई  जा  सकती

 है  ।  लोक  लेखा  समिति  इन  लेखों  पर  प्रगति  तरह  से  विचार  करेगी  कौर  इन्हें  गुप्त भी  रखेगी

 इसलिये उद्योगों  के  लेखों
 की

 जांच  किये  बिना  हम  उस  की  स्थिति  का  अनुमान  नहीं  लगा  सकते
 |

 यह  aaa  है  कि  लोक  लेखा  समिति  aaa  सभा  के  कुछ  अन्य  सदस्यों  को  उनके  लेखों  की  जांच

 करने  की  प्रनमति चय  दी  जाय  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  भी  यह  सुझाव  है  |  में  प्रफुल्ल ats  के  निर्णयों

 में  संदेह
 तो

 नहीं  करता  किन्तु  में  यह  भ्र वश्य  चाहता  हूं  कि  इस  सभा  के  सदस्यों  को  भी  यह  अवसर

 प्रदान  किया  जाय  कि  वे  वास्तविक  तथ्यों  की  जांच  कर  सकें  ।

 फिर  में  सरकार  का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  बात  की  कौर  भी  प्रकृष्ट  करना  चाहता  हूं

 शर  वह  है  संरक्षण  प्राप्त  उद्योगों  द्वारा  आटे  जाने  वाले  लाभांश  |  पे  सार्थ  पिछले  पांच

 वर्षों  से  निरन्तर  क  लाभ  तथा  लाभांश  घोषित  करते  कराये  मेरा  यह  निवेदन है  कि  भविष्य

 में  किसी  भी  उद्योग  को  संरक्षण  प्रदान  करने  से  पहले  उसके  लाभांशों  की  जांच  श्रव्य  की  जाये
 ।

 यदि  कोई  aa  लाभांश  सम्बन्धी  अरपना  हिसाब  नहीं  बताता  कौर  नहीं  अपना  सन्तुलन पत्र

 है  तो  वास्तव  में  वह  संरक्षण  प्राप्त  करने  का  शभ्रधिकारी  नहीं है  ।

 जहां  तक  रिंग  फ्रेम  उद्योग  का  सम्बन्ध है  में  उसे  संरक्षण  देनें  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।
 में

 तो
 यही

 अनुभव  करता हूं  कि  यह  उद्योग  संरक्षण  प्राप्त  करने  का  भ्रमणकारी  यदि  इसका  काम  समुचित

 ढंग  से  चलाया  जाये  तो  में  नहीं  समझता  कि  उसे  कौर  श्रमिक  समय  तक  संरक्षण  की  कोई

 होगी  ।
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 तक  साइकिल उद्योग  का  सम्बन्ध  बड़े  हब  की  बात  है  कि  इस  उद्योग ने  पर्याप्त

 ति  कर  ली  है  ।  परन्तु  में  माननीय  मंत्री  के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हं  कि  वास्तविक  उद्देश्य

 यह  है  कि  इसे  छोटे  छोटे  कुटीर  उद्योगों  के  रूप  में  विकसित  किया  जाये  |  परन्तु  वास्तव  में  इसका

 विकास बड़े  बड़े  केद्रों  के  रूप  में  ही  gal  है  ।  झूठी  प्राय  करना  भ्र पने  झपको  घोखा  देने के

 बराबर  है  ।  इसलिये  हमें  झूठी  ara  नहों  करनी  चाहिये  ।  अन्त  में  मेरा  किर  से  wal  निवेदन

 है  कि  उपरोक्त  कुछ  एक  के  सम्बन्ध  में  फिर  से  अच्छी  प्रकार  से  विचार  किया  जायें
 ।

 श्री  विमल  घोष  )  उसे  तो  मं  इस  विधायक  के  विरुद्ध  नहीं  परन्तु  फिर  भी

 में  प्रफुल्ल  आयोग  की  वर्तमान  स्थिति  पर  प्रकाश  डालना  आवश्यक समझता  हुं
 ।  वास्तव में  ऐसा

 प्रतीत  होता  है  कि  प्रतीक  प्रिया  के  काम  की  कोई  आवश्यकता  हो  नहीं  रहो  ।

 तो  संरक्षण प्राप्त  करनें  के  इच्छुक  प्रत्येक  उद्योग  को  संरक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।  होता यह  है  कि

 जब  भी  कोई  उद्योग  प्रारम्भ  होता  उसी  समय  उस  ary  के  स्वामी  विकास  ब्रिटिश पर  इस

 बात  का  जोर  देनें  लगते  हें  कि  wa  इसका  विदेशों  से  बन्द  कर  दिया  जाये  ।  सरकार

 उसका  निवेदन  स्वीकार  कर  लेती  है  उसे  संरक्षण  दे  देती  है  ।

 में  विधेयक  के  विरुद्ध  तो  नहीं  हुं  किन्तु  म॑  यह  जानना  चाहता हूं  कि  सलमान  स्थिति में

 प्रफुल्ल  प्रिया  का  कया  किये  है
 ?  मुझे  तो  इसका  काम  बेकार  दिखाई  देता  अ्राजकल जब  कोई

 उद्योग  चाल  होता  है  तो  वह  विकास  विंग  से  यह  कहता  है  कि  क्योंकि  हम  भ्रमण  वस्तु का  देश  में

 निर्माण  कर  रह  हें  इसलिये  इसका  आयात  बन्द  कर  दिया  जाये  |  प्राजक  कोई  भी  उद्योग  प्रफुल्ल

 आयोग  के  पास  संरक्षण  मांगने  नहीं  जाता  ।  आजकल  संरक्षण  शुल्क  का  कार्य  आयात  प्रति  कन्धों

 द्वारा किया  जाता  है  ।  ऐसी  ददा  में  प्रतीक  प्रयोग  के  पास  क्या  कार्य  रह  जाता  है
 ?

 तब  हमारे  सामन  प्रश्न  कराता  है  कि  प्रतीक  गभ्रायोग जसी  प्रति  संस्था को  क्या  काम

 सौंपा  जाये
 ?

 इसको  किसी  अरन्य  प्रकार  at  कार्य  दिया  जा  सकता  है  ।  प्रफुल्ल  झ्रायोग  के  प्रति

 वेदों में  कीमतों  का  जिक्र  जरूर  जाता  है  मगर  are  तक  कभी  उनमें  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि

 क्या  सचमुच  उद्योग
 भी

 कीमतें  कम  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हें  अथवा  नहीं  |  प्रफुल्ल  प्रयोग  की

 एक  गवेषणा  शाखा  '  है  ।  सुना  है  उसने  पिछले  वर्षों  में  पंचवर्षीय  योजना  में  .  संरक्षित

 उद्योगों का  १९५६ के  कर  प्रस्तावਂ  इरादी  कई  विषयों  के  बारे  में  भ्रध्ययन

 किये  हें  किन्तु  हमें  area  तक  उनकी  कोई  रिपोर्ट  देखने  को  नहीं  मिली  है  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने
 इस  पुस्तिका में  पहली  बार  सहायकोंਂ  के  बारे  में  कुछ

 बात  बताई  इसके  लिये  उनका  धन्यवाद
 ।

 में  जानना  चाहूंगा  कि  उनको  पेश  की  जाने  वाली

 इन  शर्तों  का  कभी  पुनरीक्षण  भी  होता  यदि  तो  कसे
 ?

 उदाहरण के  रूप  में  हिन्दुस्तान

 चिलंकिगटन को  ve  प्रतिशत  पूंजी  पर  १०  प्रतिष्ठित लाभ  दिये  जाने  की  झलकती है  जब  कि

 अखाहो  कम्पनी  को  केवल  Rs  प्रतिशत  ।  इस  प्रकार  इंडियन  कॉपर  कारपोरेशन  को  भी

 प्राविधिक  जानकारी  शादी  के  लिये  बहुत  भ्रमित  लाभांश  रखने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  कपड़ा
 उद्योग

 में  जब  कि  सभी  विदेशी  सहायकों  को  २  as  प्रतिशत  लाभांश  रखने  की  अनुमति है

 टेक् समे को को  ३  प्रतिशत  की
 अनुमति  में  इन  सब  भेदों  का  कारण  जानना  चाहूंगा  |  सन्त

 मं में एक बात श्रौर एक  बात  जानना  चाहूंगा कि  सरकार  नें  ही  चेस्ट  उद्योग  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के

 बारे  जिसके  लियें  कि  टेरिफ  कमीशन  भी  सिफारिश कर  चुका  at  तक  क्या  किया  है
 ?

 pat  मदुराई
 ताह  :

 उत्पादन  के  लिये
 इसके  आयात

 की  अ्रनुमति
 दी

 गई  है  ।
 नि  nn

 मूल  अंग्रेजी  में
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 विधेयक  १४  ReXe

 1  श्री  श्री  fio  ato  सिंह ने  लागत  लेखा  के  सम्बन्ध  में  प्रदान  उठाया

 है  ।  प्रत्येक  उद्योग
 के

 सम्बन्ध
 में  लागत  लेखा

 के
 बारे  में

 सम्बन्धित  अधिकारियों
 की  रिपोर्ट

 गोपनीय  रहती  है
 ।

 वह  प्रफुल्ल  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  नहीं  दी  जाती  है  ।  ऐसी  हालत  में  हम

 उसे  कसे  जान  सकते  हें  ?

 मदुराई  दाह  :  भारतीय  प्रफुल्ल  अधिनियम  की  घारा  २२  के  अनुसार  यह  लागत

 प्रतिवेदन गोपनीय  माने  गये  हें  ।  मगर  यदि  कोई  सदस्य  उसे  देखना  चाहे  तो  सरकार  को

 वेदन  दिखाने  में  कोई  भ्रांति  नहीं  होगी  ।  परन्तु  वह  गोपनीय  रहेगा  कौर  उन्हें  प्रकाशित  नहीं

 किया जा  सकता

 श्री  कासलीवाल :  हमारे  देश  के  उद्योगों  ने  जो  प्रगति  की  है  मुझे  उसका  हर्ष  किन्तु

 फिर  भी  में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  कुछ  उद्योगों  की  कौर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 बाद  मिल  मालिक  संस्था  ने  सूती  कपड़ा  उद्योग  के  उत्पादन  के  बारे में  कुछ  आपत्तियां  उठाई

 इस  उद्योग को  पिछले  १०  वर्षों  से  संरक्षण  मिला  हुजरा  है  फिर  भी  इसके  सम्बन्ध  में  कोई

 उठाई  जाये  इस  बात  की  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 अरब  में  बाइसिकिल  उद्योग को  लेता  हूं  ।  दिनकर  कीमतें  wa  भी  बड़ी बढ़ी  चढ़ी  हैं  ।

 QeUY Tq SINT में  इस  उद्योग  को  ७०
 प्रतिशत  तक  संरक्षण  दिया  गया  था  परन्तु  तब  भी  इनकी  इतनी  ऊंची

 कीमतें हें  ।  योजना  आयोग की  १९५६  की  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  हमारे  देश  से  ३०,०००

 साइकिलों  का  निर्यात  हुमा  है  मगर  इस  रिपोर्टे  में  उसकी  कोई  चर्चा  नहीं  है  ।  बल्कि एक  प्रश्न के

 उत्तर  में  इस  सभा  में  यह  बताया  गया  था  कि  पांच  वर्षों  में  केवल  २०  साइकिलों का  निर्यात  किया

 गया है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  काल  में  ?Xo,000  साइकिलों  के  निर्यात  का  ्

 लगाया गया  है  ।  मगर  हमें  कुछ  पता  नहीं  कि  wa  तक  कितनी  साइकिलों  का  निर्यात  न्  है
 |

 में  यह  भी  नहीं  जानता  कि  साइकिलों  के  निर्यात  को  बढ़ावा देने  के  लिये  कोई  निर्यात  विस्तार

 1.0  भी  है  या  नहीं  ?  mac  नहीं  है  तो  यह  बनाई जानी  चाहिये  ।

 प्लाई  वुड  तथा  टी  चेस्ट  उद्योग  के  बारे  में  भी  प्रफुल्ल  आयोग की  सिफारिशों के  उपरान्त

 भी  कोई  विशेष  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ।  सरकार  को  इस  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये
 ।

 श्रीराम  fag  :
 उपाध्यक्ष  जहां  तक  टेरिफ बिल

 का  सवाल

 यह  बात  स्वागत  करने  योग्य  है  कि  इससे  न्  उद्योगों  को  संरक्षण  मिलता  परन्तु जो  संरक्षण

 मिलता  है  वह  यहां  की  जनता  के  खर्चे  से  मिलता  है  हमें  यह  देखना  होगा  कि  जिन  उद्योगों

 को  यह  संरक्षण  दिया  जा  रहा  है  उन  उद्योगों  के  प्रोडक्शन  में  क्या  ऐसी  कोई  प्रगति  हो  रही  है

 जिससे  इस  देश  का  उत्थान  हो  रहा  में  शीट  ग्लास  इंडस्ट्री  के  सम्बन्ध में  चर्चा  करना  चाहूंगा
 ।

 जो
 रिपोर्ट  दी  गई  उसमें  कहा  गया  है  कि  शीट  ग्लास  बनाने  वालों  की  चार  यूनिटें  हैं

 ।  इन

 चार  यूनिटों  में  शीट  ग्लास  बन  रहा  प्रौर  जुलाई  से  इस  शीट  ग्लास  का  आयात  बिल्कुल

 बन्द  हो  गया  है  ।  लेकिन  प्रभी  तक  १०  से  ले  कर  १६  तक  का  जो  शीट  ग्लास  होता

 उसका जरा  भी  उत्पादन कहीं  नहीं  हो  रहा  है  ।  इस  तरह
 की  जो  शीट

 होती  वह

 बाद का  जो  चूड़ी  उद्योग  है  उसमें  नगीना  काट  कर  लगाने  के  काम  में  कराती  है
 ।

 इसका  प्राप्त

 बन्द
 कर  देने  जब  कि  हिन्दुस्तान में  इसका  उत्पादन  शुरू  नहीं  gat  लोगों  को

 पता  नहीं

 कितना  नुक़सान  ह  रहा मे  ।  फीरोजाबाद  की  चूड़ी  उद्योग  में  ४०  हजार  मजदूर  काम  करते

 शीट  ग्लास  से  जौ  नगीना  बनता  वह  चूड़ी में  लगाया  जाता  उसके  बिना  चूड़ी

 मूल  भश्रंग्रेजी  में
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 बेकार  सी  रहती  है  क्योंकि  उसमें  वह  खूबसूरती  नहीं  art  है  जो  कि  शीट  ग्लास  के  नगीने  से

 प्रति है  ।  इस  तरह  के  बीट  ग्लास  के  हिन्दुस्तान  में
 न

 बनने  से  और  बाहर  से  बन्द  कर

 देने  से  बहुंत  नुकसान  होता  है  क्योंकि  नगीना  बन  नहीं  सकता है  और  भगोने  के  न  बनने से

 हजारों  मजदूर  बेकार  होन  जा  होते  |  यहां  पर  इस  शीट  ग्लास  के  बनाने  की  कोई  कोशिश  ही

 नहीं  की  जा  रही  है  ।  जो  रिपोर्ट दी  उसमें  भी  स्पष्ट है  कि  जो  शीट  ग्लास  बन  रहा  है

 हिन्दुस्तान में  वह  सिफ  १६  भ्रांत से  ले  कर  १८  जोंस तक  २४.  ala  है  प्रौढ़  ३२  झौंस है  ।

 १०  प्रिंस  से  ले  कर  १६  झौंस  तक  का  नहीं  है  ।  में  जानना  चाहूंगा  कि  जब  हम  इस  तरह  का  शीट  ग्लास

 हिन्दुस्तान  में  नहीं  बना  पा  रहे  तब  इसका  बाहर  से  आयात  बन्द  करके  यहां  के  इस  उद्योग

 जो  कि  बहुत  AAT  उद्योग  कयों  बरबाद  किया  जा  रहा  है  कौर  हजारों  मजदूरों  को  बेकार

 किया जा  रहा  है  ।  भ्र  इसका  बन्द  भी  कर  दिया  गया  तो  इस  तरह-का
 पीठ

 बनाने के  लिये  हिन्दुस्तान में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रहो  क्योंकि  मुझे  पता  है  कि  फीरोजाबाद

 से  शाही  ग्लास  को  १०  झौंस से से  १६  प्रिंस  तक  के  शोट  ग्लास को  बनाने  का  झा डर  दियां

 लेकिन  छः  महीने  होने  को  राय  हें  श्र  उन्होंने  अब  तक  कोई  शीट  ग्लास  बना  कर  नहीं  भेजा

 में  समझता हूं  कि  वह  wa  इस  तरह  का  जरा  भी  शीट  ग्लास  नहीं  बना  पाये  हैं  ।

 जब  हम  किसी  उद्योग  को  संरक्षण  देते  हें  तो  एक  तो  यह  होता  है  कि  जो  पैसा  इम्पोर्ट

 ड्यूटी  का  हमको  मिल  सकता  है  वह  कम  होता  है  ।  फिर  जनता  कै  खर्चे  पर  वह  सब  होता  है  ।

 जरगर  इस  प्रोटेक्शन से  यहां  के  उद्योगों को  नुकसान  पहुंचता  उससे  कोई  फायदा  न  तब

 इस  बात  का  पता  लगाना  पड़ता  है  कि  भ्राखिर  ऐसा  क्यों  हो  रहा  है  ।  इस  सिलसिले में  मूझे  दूसरा

 निवेदन  यह  करना  है  कि  जो  भी  इस  तरह  के  उद्योग  काम  कर  रहे  हैं  उन  उद्योगों  में  विदेशी  पूंजी

 किस  कदर  लगी  हुई  है
 ।

 विदेशी  पूंजी  न  सिफ॑  इस  प्रकार  से  लगी  हुई  है  कि  उसमें  काम  करने  वाले
 लोग  विशेषज्ञ  टेकनी ल  तो  हाऊ  जानकारी  )  बल्कि  उस  पर  प्रतिशत

 भी

 उनको  देते  हें
 ।

 दूसरी  तरफ  से  भी  उनकी  पूंजी  लगती  है  ।  इस  शाही  ग्लास  aa  में  में  समझता

 हूं कि  इस  तरह  से  ve  फी  सदी  मेम्बर  बाहर  के  हें  ।  साथ  ही  हम  देखते  हें  कि  ६९  लाख

 जब  इतना  रुपया
 रुपया  इंडस्ट्रीज  काइट्स  कारपोरेशन  की  तरफ  से  उन्हें  करें  दिया  गया  है  |

 ao  दिया  तब  क्या  यह  मुमकिन  नहीं  था  कि  यहां  के  लोग  ही  इस  चीज  को  बना  सकते

 अर  जिसको  टेक्निकल  तो  हाऊ  हम  कहते  जिनको  विशेषज्ञ  कहा  जाता  उन  लोगों  को  हम

 किसी  कौर  विशेष  ज  कौर  कंडीशन्स पर  यहां  रख  सकत े।  म चाहूंगा कि  जब  हम  अपने

 उद्योगों  का  विकास  करने  की  तरफ  ध्यान  दे  रहे  ह  तो  इस  re  भी  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  यह

 लोग  वेतन  की  शकल  में  भी  रुपया  लेंगे  ale  प्रतिशत  की  शक्ल  में  भी  लेंगे  साथ  ही  मुनाफे  की

 दावा  में
 भी  लेंगे  ।

 शीट  ग्लास  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यही  निवेदन  करना  है  मंत्री  महोदय  से  कि

 वे  इस  तरफ  भी  ध्यान  दें  कौर  खास  कर  चूड़ी  उद्योग  को  नगीने  न  बनने  की  वजह  से
 जो

 नुकसान

 पहुंच  रहा  है  उसकी  तरफ  ध्यान  दें  ।

 फ्रूट  प्लिकेशन  इंडस्ट्री  के  बारे  में  कहा  गया  कि  हमने  ३  करोड़  रुपया  रक्खा  है  बागों

 बनाने  प्रौढ़  उनमें  फल  उगाने  के  लिये  ।  बड़ी  मच्छी  बात  है  रक्खा  है  ।  इससे  यहां  की

 फ्रूट  रिजर्वेशन  इंडस्ट्री  का  विकास  हो  ।  लेकिन  क्या  यह  भी  देखा  जाता  है  कि  इसके  लिये  जो

 रुपया  रक्खा  जाता  है  वह  इसी  काम  में  खर्चे  हो  रहा  है  या  नहीं
 ?

 कहीं  ऐसा  तो  नहीं  है  कि

 जो  रुपया  हमने  बागों  को  पेड़ों  को  लगाने  फलों  के  पैदा  करने  के  लिये  रक्खा  है  वह

 रुपया  किसी  दूसरे  काम  में  खर्चे हो  रहा  है  ग्रोवर कहा  जा  रहा है  कि  हम  बाग  लगा  रहे है  इधर

 भी  ध्यान  देने  की  जरूरत  चाहे  केन्द्रीय  सरकार  का  काम  हो  चाहे  राज्य  सरकार  का ।
 अगर
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 ब्रज राज

 यह  राज्य  सरकारों  का  काम  हो  तो  में  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  राज्य  सरकारों  का

 ध्यान  इधर  दिलायेंग े।

 इसके  बाद  मुझे  साइकिल  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कहना  है  ।  साइकिल  उद्योग के  सम्बन्ध

 में  मिनिस्टर  महोदय  ने  कहा  कि  बहुत  अच्छी  प्रगति  हुई  है  ।  इस  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता

 कि  बहुत  भ्रच्छी  प्रगति  हुई  लेकिन  हमें  यह  सोचना  पड़ेगा  कि  हिन्दुस्तान  जैसे  देश  में  रहने  वालों

 के  लिये  साइकिल  के  अलावा  कोई  दूसरी  सवारी  झ्रच्छी  नहीं  हो  सकती  |  सेक्रेटेरियट में  रहने

 काम  करने  वाले  क्लिक  हमारे  गांवों  में  रहने  वाले  मजदूर  दूध  लाने  वाले  कौर  छोटे  छोटे

 दुकानदार  तथा  व्यापारी  हैं  जो  हजारों  की  संख्या  में  साइकिलों  पर  अपनी  दूकानें  लगा  लिया  करते

 यह  सब  लोग  ऐसे  हैं  जो  साइकिलों  का  प्रयोग  करते  हैं  शर यह कहना यह  कहना  अनुचित  नहीं

 होगा  कि  यहां  पर  करोड़ों  को  तादाद  साइक्लिंग  हमारा काम  पूरा

 wal  होगा  ।  लेकिन नया  इधर  भी  कभी  ध्यान  दिया  जाता  है  ?  हम  साइकिल  उद्योग  को

 संरक्षण दे  रहे  हें  ।  इस  को  संरक्षण दे  छह  हम  यह  कोशिश  कर  रह ेहैं  कि  यहां पर

 तरह  साइकिल उद्योग  का  विकास  हो  ।  यह  बहुत  बात  लेकिन  बाहर  की  जो

 साइकिलें  होतो  उस  पर  जो  खर्चे  होता  है  उसको  देखा  जाये  उसकी  लेबर  कास्ट ली  होती

 यहां  के  लेबर  से  ज्यादा  कास्ट ली  होती  लेकिन  ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  इसके  बाद  भी  बह

 साइकिल  हमें  कम  पैसे  में  मिल  सकती  है
 ।

 तब  हम  ६०  प्रौढ़
 ७०

 परसेंट  इम्पोर्ट  ड्यूटी  लगा

 यहां  के  साइकिल  उद्योग  को  संरक्षण  दे  रहे  हें  ।  यहां  पर  लेबर  की  कास्ट कम  होती

 लेकिन  फिर  भी  साइकिल की  कास्ट  बहुत  होती  है  ।  इसकी  भी  जांच  करने  की  आवश्यकता

 हम  लोग  साइकिल  पहले  से  बढ़ा  रहे  हमारे  यहां  काफी  तादाद  में  साइकिलें बन  रही

 हूँ  फिर  भी  कीमत  कम  नहीं  हो  रही  है  ।  राज  साइकिल  देश  के  अमीर  लोगों  में  नहीं  चलती

 यह  गरीब  लोगों  के  काम  कराती है  ।  तब  इससे  उन्हीं  लोगों  को  तकलीफ होती  है  जिनके

 लिये  साइकिल  को  छोड़  कर  कोई  दूसरी  सवारी  नहीं  इससे  उनका  कितना  नुकसान  होता

 जहां  सरकार
 ८

 लाख  से  बढ़ा  कर  २०  लाख  साइकिलों  का  लक्ष्य  बना  रही  वहां

 उसे  यह  भी  देखना  चाहिये  कि  जो  यूनिटें  साइकिलें  बना  रही  खास  तौर  पर  जो  कारखाने हैं

 उन  का  ध्यान  दिलाना  वह  साइकिलों  की  कीमतें  कम  करने  की  कोशिश  करे  ।  यहां पर

 लेबर  की  कास्ट  कम  कौर सब  चीजों की  भी  कास्ट  कम  तब  साइकिल की  कीमत  बहुत  ही  कम

 होनी  चाहिये  ।  मिनिस्टर  महोदय  का  ध्यान  इस  कौर  जाना  चाहिये  ।  साइकिलों  के

 सम्बन्ध  में  में  एक  चीज  कौर  कहना  चाहूंगा  ।  यह  कहा  गया  कि  छोटे  उद्योगों  की  तरफ  ज्यादा

 ध्यान  दिया
 जायेगा

 ।  तब  खाली  पांच  लाख  साइकिलों के  छोटे  उद्योगों  को  देने से  ही  काम

 नहीं  चलेगा  |  हमें  तो  इससे  सम्बन्धित  नीति  में  ही  परिवर्तन  करने  की  जरूरत  है  ।  हमें

 चाहिये  कि  हम  छोटे  उद्योगों  द्वारा  शौर  साइकिलें  बनवा  सकें  ।  पांच  लाख  की  बात  कही  गई

 है
 ।

 इसके  बजाय  पंद्रह  लाख  का  लक्ष्य  रखा  जाना  चाहिये  ।  मगर  पंद्रह  लाख  साइकिलें छोटे

 उद्योगों  से  बनवा  सकेंगे  प्रौर  पांच  लाख  बड़े  उद्योगों  से  बनवा  सकेंगे  तो  में  समझता  हूं  कि  श्राप

 ज्यादा  चरागे  बढ़  सकेंगे  शर  ऐसा  हो  सकेगा  क्योंकि  छोटे  उद्योगों  द्वारा  इतनी  साइकिलें  बनाई

 जा  सकती हैं  ।

 इसी  तरह  ate  भी  उद्योगों  का  सवाल  लेकिन  में  उनमें  नहीं  जाना  चाहता  ।  में  fas

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  प्रोटेक्शन  का  जो  eI  है  वह  ध्यान  से  बोझल  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 प्रोटेक्शन  जनता  के  पैसे  पर  चलता  खास  तौर  पर  वह  इंडस्ट्रीज  भर  उद्योग  जिन्हें  अब  तक

 संरक्षण मिलता  रहा  है  ।  बार  बार  इनको  संरक्षण  मिलता  इसका  क्या  नतीजा  निकलता

 हो  सकता  है  कि  ag  ५  मुनाफे  को  बढ़ाने  का  ही  विचार  करते  हों
 ।

 जेसी  यहां  पर  बार
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 बार  चर्चा  की  माननीय  सदस्यों  के  उस  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 रिपोर्ट  की  बात  कही  जाती  वह  हमें  कभी  देखने  को  नहीं  मिलती  ।  यह  चीज  नहीं  होनी

 चाहिये  ।  कास्ट  ऐकाउन्टिंग  देखने  को  नहीं  मिलती  वह  मिलनी  चाहिये
 ।

 यह  पता  लगना  चाहिये

 कि  इतनी  सहायता  करने  पर  भी  उनकी  कीमतें  कम  क्यों  नहीं  हो  रही  हें
 ।

 पौर  झ्र गर  कोई  दिक्कत

 है  टैरिफ  ऐक्ट  के  जैसे  कि  क्रांफिडेंशल  रिपोर्ट  का  जिक्र  तो  हमें  उसमें  परिवर्तन

 करने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  भ्रौर  दिक्कत  को  हल  करना  चाहिये  ।  अब  तो  यह  हक

 होना  चाहिये  कि  हम  देखें कि  इस  बात  को  कि  कौन  कितना  खर्चे  करता  उसकी  कितनी

 कीमत  art  चाहिये  झर  किस  तरह  से  यह  काम  चलना  चाहिये  ।  में  समझता  हूं  कि  इन  सब

 बातों  पर  ध्यान  दिया  जायेगा  कोशिश  यह  की  जायेगी  कि  हम  जो  संरक्षण  दे  रहे  हूं  वह  लघु

 उद्योगों  को  जिससे  जनता  का  फायदा  भ्र ौर  जो  चीजें  बनें  वे  जनता  को  कम  कीमत  में

 मिल  सकें  ।  ऐसा  होगा  तभी  अच्छी  तरह  से  विकास  हो  सकेगा  |

 श्री  लाचार
 :

 संरक्षण  हमेशा  प्रारम्भिक  उद्योगों  को  दिया  जाता  हम  किसी

 उद्योग  को  सदा  के  लिये  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  संरक्षण  देने  से  पहले  हमारे  सामने  पर्याप्त

 कारण  होने  चाहियें  कि  हम  उस  वस्तु  को  क्यों  उस  कीमत  पर  नहीं  तेयार  कर  सकते  हें  जिसके

 लिये  कि  हम  उसके  उत्पादक  उद्योग  को  संरक्षण  देना  चाहते  हें  ।  हमें  इस  बात  की  भली  भांति

 जांच  पड़ताल  करनी  चाहिये  कि  विदेशों  की  हमारे  यहां  कयों  उत्पादन  मूल्य  अधिक  होता

 है  ।  केवल  मूल्यों  का  ही  नहीं  साथ  ही  हमें  वस्तुप्नों  की  क्वालिटी  का  भी  ध्यान  रखना

 चाहिये  |  इसलिये  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  बात  की  खूब

 छानबीन  करें  कि  किसी  उद्योग  को  क्यों  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिये  कौर  इसको  किस  सीमा  तक

 संरक्षण  देना  उपयुक्त  है  ।  केवल  अधिक  उत्पादन  ही  संरक्षण  देने  का  पर्याप्त  आधार  नहीं  है  ।

 सरकार  को  इन  आधारों  पर  प्रत्येक  संरक्षित  उद्योग  की  जांच  करनी  चाहिये  कि  उसमें  कितना

 उत्पादन  बढ़ा  है  तथा  उसके  मूल्य  इतने  वर्षों  में  संरक्षण  के  बाद  भी  विदेशों  की  अपेक्षा  कयों  इतने

 ऊंचे  यदि  सरकार  चाहे  तो  ऐसी  जांच  में  वह  इस  सभा  को  भी  विश्वास  में  ले  सकती है  ।

 हम  कई  उद्योगों  को  १०-१४  वर्षों  से  संरक्षण  दे  रहे  हें  ।  हम  उन्हें  हमेशा  के  लिये  संरक्षण  नहीं

 प्रदान कर  सकते  हें  ।  मुझे  पूर्ण  तराशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इन  लाइनों  पर  कुछ  कार्यवाही  करेंगे  ।

 श्री  मनु भाई  माह  :  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक उल्लिखित  १८  उद्योगों में  जो

 दिलचस्पी  दिखाई  है  में  उसके  लिये  उनका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 श्री  विमल  घोष  कौर  श्री  fro  ना०  सिंह  ने  प्रफुल्ल  के  कार्यों  के  बारे  में  कुछ  प्रश्न

 उठाये  हैं
 ।

 में  सभा  के  सामने  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  प्रफुल्ल  आयोग  केवल  रायात

 दल्क चके  कतिपय  वस्तुभ्नों  को  संरक्षण  देने  का  ही  कार्य  नहीं  करता  है  |  यह  आयोग  सारे

 उद्योगों  की  सम्पूर्ण  प्रगति  तथा  गतिविधि  का  ध्यान  रखता  है
 ।

 इस  प्रकार  यह  सारे  देश  के

 उत्पादन  की  दृष्टि  से  उद्योग  सम्बन्धी  seat  पर  विचार  करता  है  ।  सब  से  पहले  यह  आयोग

 यह  देखता  है  कि  देश  में  उत्पादन  बढ़  रहा  है  नहीं  ।  प्रफुल्ल  भ्रायोग का हमेशा यह का  हमेशा  यह

 दृष्टिकोण  रहता  है  कि  हमारे  देव  के  उद्योग  की  सामना  तथा  क्षमता  बढ़ें  ।  कौर  हमारे  का

 उद्योग  आयोग  तथा  सरकार का  संरक्षण  पाकर  दी घ्रातिदीघ्र  श्रात्मनिभर बन  सके  वह

 विदेशी  मंडियों  में  अन्य  देशों  का  मुकाबला  कर  सके  ।  इसके  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  देश  में

 उत्पादन की  मात्रा  भ्रमित  हो  ।  मात्रा  के  साथ  ही  मूल्यों  का  प्रदान  जुड़ा  रहता  है  ।  जब  तक

 उत्पादन  की  मात्रा  नहीं  जब  तक  उत्पादित  वस् तुझ ों  का  स्तर  नहीं  भ्रच्छा  होता  तब
 तक

 मूल  अंग्रेजी  में

 298
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 मनू  भाई
 कोई भी  उद्योग  मूल्यों  को  नहीं  घटा  सकता  है  ।  इसलिये  प्रयोग  दूसरे  स्थान

 पर  वस्तुओं

 की  क्वालिटी  की  ध्यान  देता  है  ।  इसीलिये  मेंने  बिल  के  प्रारम्भिक भाषण  में  इस  बात का

 विस्तार  से  उल्लेख  किया  था  कि  हमारे  यहां  उद्योग  विशेष  रूप  से  सूती  कपड़ा  मिलों  की

 मशीनरी  बहुत  अच्छे  प्रकार  की  है  ।  हमें  अपनी  मशीनरी  की  ऊंची  क्वालिटी  पर  पुरा  सन्तोष  है  ।

 हो  सकता  जैसे  कि  भ्रहमदाबाद  मिल  मालिक  संस्था  नें  कहा  है  कहीं  कहीं  पर  कुछ  स्व  वाली

 हड्डियां  waar  अरन्य  मशीनरी  कुछ  खराब हो  गई  हों  किन्तु  फिर  में  कह  सकता  हूं  कि

 हमारे  सूती  वस्त्र  उद्योग  की  मशीनरी के  Co  प्रतिशत  भाग  बिल्कुल  ठीक  हैं  शर  बड़े  बढ़िया

 किस्म  के  हें  ।  हमें  उनके  बारे  में  राज  तक  एक  भी  शिकायत  नहीं  ars है  ।  यद्यपि  हमनें

 मशीनरी की  क्वालिटी  का  लगातार  निरीक्षण  करने  के  लिये  कोई  भ्र भि करण  नहीं  नियुक्त  किया

 हुआ  तथापि  में  इस  सभा  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  सरकार  तथा  TTTH  उद्योग  दोनों  मात्रा के

 साथ  साथ  उत्तमता  के  पहलू  का  भी  ध्यान  रखते  हैं  ।

 *
 प्रफुल्ल  आयोग  का  तीसरा  काम  मूल्यों  की  देख  भाल  करना  है  ।  प्रफुल्ल  श्रायोग किसी उद्योग किसी  उद्योग

 को  राजस्व  संरक्षण  कर  अथवा  किसी  wea  प्रकार  का  प्राचीन  waar  वित्तीय

 सहारा  देते  समय  हमेशा  कीमतों  के  पहलू  पर  विचार  करता  है  |  केवल  इतना ही  नहीं  यह

 निचय  करते  समय  भी  कि  किसी  उद्योग  को  किस  रूप  में  तथा  कितने समय  तक  संरक्षण  दिया

 जाये  वह  कीमतों का  कारण  का  ध्यान  रखता  है  ।  संरक्षण  की  मात्रा  तथा  कीमतें  परस्पर

 सम्बद्ध  हैं  झर  एक  को  देते  समय  दूसरे  का  हमेशा  ध्यान  रखा  जाता  है  ।  इसलिये में  सभा

 को  श्रीनिवासन  दिलाता  हुं  कि  आयोग  प्रतिवर्ष  विभिन्न  प्रकार  की  वस्तुझ्रों  उद्योगों  के  मूल्यों

 का  भली  भांति  निरीक्षण  करता  है  तथा  इस  बात  की  कौर  विशेष  ध्यान  देता  है  कि  उनके  उत्पादन

 मूल्य  कम  हो  रहे  हैं  झ्रथवा नहीं  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  प्रश्न  पूछा  है  कि  सं  बात  है  तो  फिर  क्या  बात  है  कि

 कुछ  वस्तु ग्न ों के  मूल्य  विदेशों से  आयात  की  जाने  वाली  वस्तु ग्र ों से  भी  अधिक  हैं  ?  में  इस  प्रदान का

 पहले भी  विस्तार  से  उत्तर दे  चुका  हूं  ।  बात  यह  है  कि  राज  के  प्रौद्योगिक  युग  में  जब कि

 प्रत्येक  उद्योग  में  प्रत्येक  प्रक्रिया  तथा  पद्धति  में  इतने  शीघ्र  परिवर्तन  हो  रहे  वहां  पर  हमारा

 देश  १५०  अथवा  १८०  वर्ष  से  औद्योगिक  देशों  जो  कि  इस  समय  औद्योगिक  क्षेत्र  में  बहुत

 समाप्त  इतन  शीघ्र  मुकाबला  नहीं  कर  सकता  है  जिसने  कि  उद्योग  क्षेत्र  में  प्रभी  कदम  ही

 रखा है  ।  हमारे  यहां  ऐसी  प्रविधिक  उन्नति  नहीं  हुई  हमारे  यहां  उत्पादन की  वैसी

 लियां  नहीं  हैं  ।  हमारे  यहां  ढेरों की  मात्रा  में  उत्पादन  करने  के  उपाय  नहीं  हैं  फिर

 हमारे  देश  में  खपत  भी  कम  है  ।  इन  परिसीमाश्रों  के  अन्दर  रहते  हुये  हमारा  प्रगतिशील

 गीत  देशों  से  एकदम  मुकाबला  करना  बड़ा  कठिन  है  ।

 पिछली  बार  मेंने  मोटरें  बनाने  के  उद्योग  को  संरक्षण  प्रदान  करने के  लिये  इस  सभा  में

 एक  विधेयक रखा  था  ।  उस  समय  मेंने  कुछ  तुलनात्मक  आंकड़े  दिये  थे  जिनको  wa  यहां  पर

 दौबारा  दोहराने  की  कोई  शझ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  उस  समय  मेंने  यह  दिखाया  था  कि  हमारे  देश

 सें  साल  में  कुल  कितनी  मोटरें  बनती  वे  अमेरिका  में  एक  दिन  में  बनने  वाली  मोटरों  से  भी

 कम
 हूँ

 ।  भारत  से
 क्षेत्रफल  की  दृष्टि  में  छोटे  छोटे  देशों  में  भी  एक

 ad
 में  १  करोड़  साइकिलें

 बनती  हैं  जब  कि  इतना  उपाय  तथा  प्रयत्न  करने  पर  भी  हम  कभी  तक  इतने  बड़े  देश  के

 लिये  प्रति  वर्ष  २०  लाख  साइकिलें  बनाने  का  लक्ष्य  भी  नहीं  पुरा  कर  सके  ऐसी  स्थिति  में

 हमें  भ्रमों  देश  के  उत्पादन  की  मात्रा  को  सन्तोषजनक  नहीं  कह  सकते हैं  ।  इसलिये  में  इस

 सभा  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  इसे  उद्योगों  के  बारे में  aa  तथा  उदारता  का  दृष्टिकोण  रखना

 श्र  उसके  भली  भांति  से
 पनपने

 के  लिये  उसे  सुविधायें  देने  का  रवैया  अपनाना  चाहिये
 ।
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 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  इस  सभा  का  आशीर्वाद  पाकर  हमारे  देश  का  उद्योग  after
 ही  बढ़ने

 फलने  लगेगा  ।  हमें  कीमतों  के  घटाने  के  लिये  इतनी  उत्सुकता  नहीं  दिखानी  चाहिये
 ।  इन

 वर्षों  में  जब  कि  हम  अपने  उद्योगों  को  दढ़  बनाने  के  लिये  बाहर  से  मशीनरी  तथा  अनेक  कच्चे

 पदार्थ मंगा  रहे  हैं  ौर  हमारा  उत्पादन  was  सीमित  सीमाओं से  घिरा  ea  है  हम  fara की

 मंडियों में  wea  प्रगतिशील  देशों  का  मकाबला  करने  की  बात  नहीं  सोच  सकते  हें  ।

 फिर  भी  में  सभा  की  सूचना  के  लिये  कुछ  उद्योगों  की  स्थिति  का  वर्णन  कर  देता  हूं  ।  हम

 are  भी  देश  से  ain  इंजीनियरी  वस्तुध्नों  जैसे  सिलाई  बिजली  के

 मीटर  तथा  wea  मीटरों  तथा  अरन्य  छोटी  बड़ी  मशीनरी  का  निर्यात  कर  रहे  हें  ।  यह  कि

 इस  उद्योग  का  काफी  विकास  हो  चुका  पिछली  बार  मेंने  बताया  था  कि  हम  सुदूर  तथा

 पाकिस्तान  तथा  अ्रफगानिस्तान  शादी  पड़ौसी  देशों  में  चालू  वर्ष  में  लगभग  ५  या  ६

 करोड़  रुपये  की  इंजीनियरी  वस्तुभ्नों  का  निर्यात  करने  की  रखते  भारी  मशीन  उद्योग

 में  भी  जहां  कि  हमारे  यहां  सारी  की  सारी  मशीनरी  बाहर  से  पाया  करती  थी  इस  वह  हम  अपने

 देवा  में  ही  ३५  करोड़  रुपये  की  बना  लेंगे  ।  यह  प्रगति  देख  कर  किसका  उत्साह  नहीं

 बढ़ेगा ?

 इसलिये  में  सभा  के  सामने  यह  निवेदन  करूंगा  कि  प्रफुल्ल  आयोग  जब  किसी  उद्योग के

 बारे  में  जांच  करता  है  तो  वह  उस  पर  सभी  टल  से  विचार  करता  है  ।  यह  प्रयोग  केवल

 संरक्षण  प्रफुल्ल  अथवा  प्रतिबन्धात्मक  प्रफुल्ल देने  के  लिये  ही  नहीं  बनाया  गया  है  ।  इसके  सम्पूर्ण

 कार्यों को  देखते  गये  ही  इसे  बोर्ड  के  स्थान  पर  प्रिया  का  रूप  दिया  गया  है  |

 जसे  नसे  हमारी  श्रमिक  व्यवस्था  का  विस्तार  होता  जाता  जैसे  जेसे  हमारे  उद्योग

 तरक्की  करते  जाते  हं  तथा  हमारे  देश  की  सामाजिक  पद्धति  का  हमारे  विचारों  के  झ्र नकल  परिवहन

 होता  जाता  है  वेसे  वैसे  प्रफुल्ल  भ्रायोग  के  कार्य  बदलते  जायेंगे  |  इसीलिये  हमने  हाल  ही  में

 इस  आयोग  को  उद्योगों  के  संरक्षण  के  प्रश्न  के  अतिरिक्त  कई  अन्य  ग्रामीण  पहलूओं  पर  भी

 विचार करने  के  निर्देश  दिये  इस  सम्बन्ध  में  इस  सभा  को  भी  कुछ  जानकारी  दी  जा  चुकी

 है  ।  में  सभा  को  श्रीनिवासन  देता  हूं  कि  जब  उन  पहलुओं  पर  प्रफुल्ल  झ्रायोग की  feats

 जायंगी  हम  सदस्यों  की  सुचना  के  लिये  तुरन्त  उन्हें  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  ।

 इस  प्रकार
 हम  हमेशा  यह  प्रयत्न  करते  रहते हैं  कि  प्रफुल्ल  ग्रा योग  देवा  के  उद्योग  के

 लिये  मार्ग  विचारक  तथा  मित्र  की  हैसियत से  काम  करता

 कुछ  सदस्यों  ने  समझौतों  का  उल्लेख  किया  है  ।  इस  सभा में  पहले भी  कई  बार  बताया

 जा  सुका  है  कि  हमारे  कुछ  समझौते  सीमित  प्रकार  के
 हैं  ।  farq  सेक  a  निर्माता  हैं  जिनको

 वस्तुयें  कि  हम  न  देश  में  बनाना  चाहते  हैं
 ।

 ऐसे  लोगों  से  कोई  करार  करते  समय  हम
 मन  की  सभी  शर्तें  नहीं  रख  सकते  हैं

 हमें  कई
 बार

 झुकना  भी  पड़ता  है
 ।

 हमें  अपने
 देश

 की
 अविकसित  अवस्था  को  देखते  हुये  तथा  we  उद्योगों  के  शैशवकाल  को  देखते  हुये  कई  बार  ऐसी

 शर्ते  स्वीकार  करनी  पड़ती  हैं  जो  हमारे  देश  को  हानिकर  नहीं  होतीं  च्च्  जिनमें  श्रपने

 अपक  अवश्य  कुछ  .  सीमाओं में  बांधना  पड़ता  है  ।

 प्रतीक  ग्रा योग

 र

 इस  बात  की  wit  ध्यान  दिलाया है  ।  मोटर  उद्योग के  बारे  में  भी

 उसने

 ने हमारे 1रनामों

 की

 दोर  t Fs  लिली

 यदि  हम  wad  पिछले  १०  वर्षों  के  व्यापारिक

 मों  को  देखें तो  हमें  पता  चल  जायेगा  कि  ज्यों  ज्यों  समय  बीतता  जाती  है  करारों

 की  शर्तों  में  अधिक  सुथार  हो  रहा  है  और  वे  कम  से  कम  प्रतिबन्धात्मक हो  रहे  हैं
 ।
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 (at  मनुभाई

 श्री  वें०  To  नायर  ने  सेन  एण्ड  रेले  तथा  हरक्यूलिस  कम्पनियों  के  करारों  के  सम्बन्ध  में  यह

 कहा  है  कि  वे  प्रतिबन्धात्मक  हैं  ।  में  सभा  को  पहले  बता  चुका  हूं  कि  फिर  भी  उनका  आन्तरिक

 उत्पादन  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  यह  प्रतिबन्ध  केवल  दो  तीन  देशों  को  निर्यात न  करने

 के  ही  बारे  में  है  क्योंकि  ये  पार्टियां  उन  देशों  में  निर्यात  करने  के  बारे  में  सहमत  नहीं

 हुई  ।  wa  भी  में  इस  सभा  को  सुचना  देना  चाहता  हूं  कि  जब  हमारे  साइकिलों

 जो  कि  mit  १०  या  १५  रुपये  भ्रमित  मुकाबले  के  स्तर  पर  श्राजायेंगी तब  हम  इन  दो

 नियों  सेउन  देशों  को  निर्यात  करने  के  बारे  में  कह  भी  सकते  हें  जिनके  बारे  में  वे  इस  समय

 सहमत  नहीं हुई  हें  ।

 इन  क्षेत्रों  को  छोड़  कर  बड़े  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  हमने  २३  समझौते किये  नागौर  छोटे  उद्योगों

 के  क्षेत्र में  ४५,  इनमें  से  कोई  भी  प्रतिबन्धात्मक  नहीं  है  ।  इनके  द्वारा  बनाई  गई  साइकिलें  भी

 बड़ी  किस्म  की  होती  हें  श्र  वे  प्रसिद्ध  कम्पनियों  की  साइकिलों से  किसी  प्रकार  घटिया

 नहीं हैं  ।

 पिछली  बार  मेंने  लुधियाना  तथा  गाजियाबाद  के  सिलाई  की  सिंगर  मशीनों  के  कारखानों

 के  बारे  में  कुछ  कहा  था  ।  ये  इतनी  मशीनें  बना  रहे  हें  कि  कुछ  लोगों  ने  मुझसे  यह  कहा  कि

 वे  समझ  रहे  थे  कि  शायद  ये  दोनों  निर्माता  किसी  विदेशी  कम्पनी  की  एजन्ट  थे  श्र  केवल

 आयात  की  मशीनों  को
 ही  wet कह  कर  बेच  रहे  थे

 |  भारतीय  उद्योग के  लिये  यह  बड़ी
 प्रशंसनीय बात  थी  t

 श्री स०  स०  बनर्जी  !  कानपुर  में  जो  युद्ध  सामग्री  कारखाने  हैं  उनमें  से  एक  में

 आजकल  लगाम  कौर  जीनें  arf  बनती  हैं  और  इस  सिलाई  की  मशीन  के  कुछ  पुर्जे  बन  सकते  हैं
 ॥

 मेंने  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  झर  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  को  यह  सुझाव दिया  था  कि  यह  फैक्टरी

 सिलाई  की  मदीन  के  कुछ  पुर्जे  बना  सकती  है  ।  क्या  इस फैक्टरी से  यह  पुर्जे  बनाने को  कहा  गया

 था ?

 1  भी  सुनवाई शाह  :  माननीय  सदस्य  ने  मुझे  यह  सूचना  दी  है  ।  अरब में  इसकी  जांच

 करूंगा  यह  देखूंगा  कि  इसका  उपयोग  किया  जा  सकता  है  या  नहीं  ।  यदि इस  देश  में  ऐसा

 कोई  उद्योग  जिसकी  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  सकता  हो  तो  में  उन्हें  इस  सभा को

 यह  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हम  वह  कायें  करने  की  उसकी  कुशलता  शरर  योग्यता  पर  निश्चय ही

 विचार  करेंगे
 ।  हम  मध्यम  छोटे  उपक्रमों  को  विशेष  रूप  से  at  बढ़ने  के  लिये  प्रोत्साहन  देते

 @  |

 करारों  के  wet  पर  में  केवल  यही  बता  रहा  था  कि  समय  समय  पर  जो  भय-प्रगट  किये

 जाते  हैं  वह  वास्तविक नहीं  यह  करार  वास्तव  में  उतने  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाते  जितना  इनके

 विषय  में  कहा  जाता  है
 ।

 में  यहां  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  जो  कुछ  चाहते  हैं  केवल

 उसी  के  अनुसार  करार  करना  आसान  नहीं  है  ।  जिस  समय  विदेशियों  का  प्रविधिक  wear  वित्तीय

 सहयोग  देश  के  हित  में  हो  उस  समय  उससे  इंकार  करना  सहज  नहीं  है  ।  में  सभा  को  जो  भ्राइवासन

 दे  सकता  हूं  वह  केवल  इतना  ही  है  कि  सरकार  alt  औद्योगिक  नीति  का  सदा  ध्यान  रखती  है

 कौर  इस  बात  की  पुरी  व्यवस्था  करेगी  कि  जो  करार  देश  के  लिये  सर्वाधिक  लाभदायक  हों  वे

 नहवाया
 wer  ही  किये  खायें  भोर  उन  पर  जोर  दिया  जाय ।

 मूव  watt  में
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 श्री fro  ato  सिंह  :  यह  बात  तो  सरकार  कौर  विदेशी  फर्मों  के  बीच  सहयोग  के
 बारे

 में  हुई  ।  यहां  के  गैर-सरकारी  पक्षों  शर  विदेशों  की  गैर-सरकारी  फर्मों  के  बीच  सहयोग के

 बारे में  कया  स्थिति है  ?  क्या  प्रभावकारी  होने  से  पहले  इन  करारों  का  सरकार  अनुमोदन
 करती

 है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  ऐसे  सभी  करार  सरकारी  अनुमोदन  के  भ्रमित  होते  हैं  it  उद्योग

 तथा  विनियमन )  १९५१  के  अधीन  व्यौरे  की  प्रत्येक  यहां  तक

 कि  प्रावस्थामाजित  कायें  we की  प्रतिशतता  इरादी  सभी  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है

 झर  यह  सब  प्रमोशन  के  अधीन  रहती  हैं  ।

 एक  माननीय  श्री  विमल  घोष  यह  पूछ  रहे  थे  कि  एक  फर्म  विशेष  को  २'/,

 दात  दिया  गया  ate  दूसरी  को  ३  प्रतिशत  दिया  गया  ।  मुझे  यह  सुन  कर  वास्तव  में  श्रादचर्य

 होता  है  क्योंकि  उसी  दिन  एक  जिससे  माननीय  सदस्य  सम्बन्धित  भ्रमण  फर्मों को  दी

 जाने  वाली  रायल्टी  से  अधिक  रायल्टी  चाहती  थी  ।  यह  किसी  सिद्धान्त के  आधार  पर  नहीं

 ्  इसलिये  दी  जाती  है  कि  कुछ  निर्माता  अन्य  निर्माताओं  की  अपेक्षा  बढ़िया  किस्म  के  लैम्प

 बनाते  इसलिये  यह  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  है  जिस  पर  किसी  सिद्धान्त  के  धार  पर  विचार

 किया जा  सके

 fait  विमल  घोष :  मेंने  यह  बात  नहीं  कही  थी  ।  मेंने  यह  कहा  था  कि  यदि  यह  बाद  का

 करार  है  यदि  पहले  के  करार  में  q,  प्रतिशत  दिया  गया  है  तब  जब  तक  कुछ
 विशेष  बात

 ३  प्रतिशत  की  बात  नहीं  मानी  जानी  चाहिये  थी  ।  मेंने  यह  भी  पूछा  था  कि  कया  पहले

 किये  गये  करारों  का  भी  सरकार  प्राग  चल  कर  पुनरीक्षण कर  सकती है

 श्री  मनुभाई  में  करार  के  पुनरीक्षण  के  इसी  पहलू  पर  श्री  रहा  था  ।  में जो

 बात  कह  रहा  था  वह  केवल  इतनी  ही  थी  कि  प्रत्येक  मद  के  बारे  में  करारों  की  झापस  में  तुलना

 नहीं  की  जा  सकती ।  are  किसी  पक्ष  के  साथ  किये  गये  पुरे  करार  को  ही  लें  और  उसकी  तुलना

 किसी  अरन्य  पक्ष  के  साथ  किये  गये  पूरे  करार  के  साथ  करें  ।  कुछ  मामलों  एक  मद  के  बारे  में

 हो  सकता  है  कि  वह  उतना  बरच्छा  न  हो  ;  किसी  दूसरे  मामले  में  कोई  wea  मद  अधिक  अनुकूल

 हो  सकती  है
 ।

 लेकिन  में  सभा  को  जो  श्रीनिवासन  दे  सकता  हूं  वह  यह  है  कि  ऐसा  कोई
 करार

 नहीं  किया  जाता  जो  इस  देश  उसके  सामान्य  श्रमिक  विकास  के  लिये  भ्रनुकूल  न  हो  ।

 जहां  तक  करारों  के  पुनरीक्षण  का  प्रश्न  जो  करार  सत्यनिष्ठा  पूर्वक  किये  जाते  हैं  जो

 देश  की  प्रचलित  विधि  के  अ्रधीन  स्वीकार  किये  जाते  उनका  एक-पक्ष  द्वारा  पुनरीक्षण  नहीं  किया
 जा

 सकता
 ।  लेकिन

 जब  भी  किसी  करार  के  पुनरीक्षण  का  है  प्रौढ़  जब  कोई  पक्ष  नये

 पक्षों  को  शामिल  कर  od  कार्यक्रम  को  बढ़ाने  के  लिये  हमारे  पास  जाता  में  सभा  को  यह  विश्वास

 दिला  सकता  हूं  कि  जब  भी  हम  देखते  हैं  कि  कुछ  बातें  ठीक  नहीं  हें  और  जिन्हें  फिर  कार्यक्षेत्र
 में

 नहीं  लाया  जाना  हम  निर्माताओं  ak  सहयोग  करने  वालों  को  जोर  देकर  यह  समझाने

 का
 प्रयास  करते  है ंकि  जहां  तक  संभव  हो  उनको  समाप्त  कर  दिया  में  सभा  को  यह

 दे  सकता  हूं  कि  हरक्युलिस  पौर  सेन  एण्ड  रैले  ole  के  बारे  में  हमारा  विश्वास  है  कि  धीरे  धीरे  हम  इन

 सभी  प्रतिबन्ध-मूलक  बातों  को  हटा  देनें  में  सफल  हो  जायेंगे  |

 मुझे कुछ  ज्यादा  बातें  नहीं  कहनी  मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  था  ।  जहां  तक  श्री
 वें

 ०
 प०

 नायर  द्वार  उठायी  गयी  बातों  का  प्रदान  में  केवल  यही  कहना
 —  Misi

 था
 fe  टाइटैनियम

 aa  अंग्रेजी  में
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 डाइऑक्साइड  का  मामला  इस  सभा  के  समक्ष  कई  बार  च्  के  इस  कारखाने  का  उत्पादन

 बहुत  भ्रमित  बढ़  जाने  के  बावजूद--में  इसके  दे  चुका  हूं--भोर  मूल्यों  भें भी  काफी  कमी

 कर  दी  गयी  वह  ह  विचारों  पर  कायम  हैं  ।  इस  बात  पर  ही  कायम  रहना ही  ठीक  नहीं

 है  कि  वितरण  कौन  करता  नियुक्तियां कौन  करता  है  ।  यह  मसला  ऐसा  है  जिसे सभा  को  कई

 बार  स्पष्ट रूप  में  समझाया जा  चका  कि  इस  या  किसी  न्य  फर्म  के  साथ  किसी  प्रकार  का

 भेदभाव  का  व्यवहार  नहीं  किया  जाता  है  ।  इसके  मुझे  तो  यह  कहना  चाहिये  कि  जहां  तक

 त्रावणकोर-कोचीन  में  टाइटैनियम  डायोक्साइड  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  उन्होंने  उसमें  काफी

 वृद्धि कर  दी  है  ।  अगले  साल  वह  उससे  भी  दूना  उत्पादन  करने  जा  रहे  हें  श्र  हम  बड़ी  मात्रा  में

 टाइटेनियम  डायवोर्स ड  का  निर्यात  भी  करने  लगेंगे  क्यों  कि  यह  फैक्टरी  वास्तव  में  इस  पदारथ  का

 भारी  निर्यात  करने  वाली  फैक्टरी  है  ।  तेयार  माल  के  बनाने  वालों  की  कुटिलता  कौर  इस

 देश  के  साथ  उनके  सहयोगਂ  के  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  जिसने  उन्हें  निर्माता  स्वीकार  करने

 के  को  जरा  सा  भी  प्रभावित  किया  कौर  यदि
 माननीय

 सदस्य  कुछ  अन्य
 प्रकार

 के

 निष्कर्ष  सभा  के  समक्ष  रखने  का  प्रयास  करेंगे  तो  मेरे  ख्याल  से  वह  बिल्कुल  झर प्रासंगिक  होंगे  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  किसी  उद्योग  के  बारे  जिसके  बारे  में  यह  कहा  जाता  है  कि  वह वह १०  गज

 की  कांच  की  चादरों की  कमी  की  वजह  से  नहीं  पन  में  ने  माननीय  सदस्यों  के  सुझाव  लिख

 लिये  में  उन्हें  यह  श्राइवासन  दे  सकता  हूं  में  भ्र पने  भाषण  में  भी  में  ने  उसे  शामिल

 कर  लिया  है  हमने  उत्पादन  के  स्वरूप  में  भिन्नता  लाने  पर  जोर  दिया  है  at  भविष्य

 में  जो उत्पादन होगा  उसमें  १  से  लेकर  १६  फुट  तक  की  बढ़िया  कांच  की  हर  तरह  की  चादरों

 का  उत्पादन  हमारे  यहां  होने  लगेगा  |  देश  की  विदेशी-मद्राप्नों सम्बन्धी  स्थिति  का  ध्यान  रखते

 हुए  सभी  चीजों  का  रायात  करने  जाना  संभव  नहीं  होगा  क्योंकि  हमें  विदेशी  ष् पुद्रास  st  बहुत

 बचा  कर  रखना  है  कौर  अत्यन्त  सावधानीपूर्वक  बचत  की  ऐसी  दृष्टि से  उन्हें  खच  करना  है  जिस  से

 एक  तौर  तो  औद्योगिक  विकास  जारी  रहे  कौर  दूसरी  कौर  देशी  उद्योगों  की  बढ़ोत्तरी  भी  जारी रहे

 क्योंकि  सभा  कौर  सदस्यों  ने  इसमें  अ्रत्यन्त  रचनात्मक  ढंग  से  भाग  लिया  इसलिये में

 कह  सकता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  के  सुपुर्दे  करने  की  कोई  झ्रावस्यकता  नहीं  है

 इन  शब्दों  के  साथ  में  माननीय  सदस्य  से  भ्रमरों  करूंगा  कि  वह  भ्र पना  प्रस्ताव  वापस  ले  ले ं।

 श्री वें  Go  नायर  :  में  उसे  वापस  लेता  हूं  ।

 संशोधन  सभा  की  झलकती  से  वापस  लिवा  गया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 भारतीय  गुल  १९३४,  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंडवार  विचार  शुभारम्भ  होगा

 प्रशन यह  है

 खण्ड  २  विधेयक  का  ग्रेग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु

 खण्ड  २  विधेयक as  | कि  we  में  जोर  1.0 3.0

 ग

 गया  |

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 खंड  ३  (  प्रथम  श्रतुसुची  का  संशोधन )

 श्री
 वैसे  नायर  :  में  संद

 बन
 संख्या  ३  का  प्रस्ताव करता  हूं  :

 मेरा  aaa  टाइटेनियम  डायोक्साइड  उद्योग  को  १९६१
 सक ह  द  के  बजाय  gaXE  तक

 संरक्षण  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  करता  है  ।  मुझे  विस्तार  से  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने की

 जरूरत  नहीं  है  |

 लेकिन  क्योंकि  मंत्री  महोदय  ने  उन  बातों  का  जवाब  नहीं  दिया  है  जो  में  ने  उठायीं

 जिस  तरह  मेरी  बातों  को  प्रासंगिक  कह  कर  ही  टाले  उसकी  वजह  से  मुझे  यह  कहना

 पड़ेगा  कि  मंत्री  महोदय  के  बोलने  के  ढंग  से  मुझे  ऐस  प्रतीत  हुमा  है  जसे  वह  यह  बात  स्वीकर  कर

 रहे  हैं  कि  उनका  पक्ष  अत्यन्त  ही  कमजोर  है  ।  फिर  भी  मेरी सब  बातों  का  उत्तर  देने  में  उन्हें  जो

 कठिनाई  थी  उसे  में  समझता  हुं  पर  यह  भी  समझता  हूं  कि  उनके  सभी  ah  मुझे  पुरी  तरह  संतुष्ट

 नहीं कर  सकते  ।

 उन्होंने  कहा  कि  प्रौद्योगिक  ate  रीत्यात्मक  प्रगति  में  भेद  किया  जाना  चाहिये  कौर

 गीत  प्रगति  में  भारत  बहुत  पिछड़ा  तमना  है  ।  यही  कारण  है  कि  में  प्रफुल्ल  आयोग से  संतुष्ट

 नहीं  हूं  ।

 टाइटेनियम  डाइऑक्साइड  के  सम्बन्ध  में  प्रफुल्ल  नें  जिस  तालिका  की  नियुक्ति  की

 उसमें  एक  भी
 व्यक्ति  ऐसा  नहीं  था  जो  टाइटैनियम  डाइऑक्साइड  उद्योग  से  परिचित हो

 साथ  ही  उसे  बाहर  के  किसी  आयोग  को  देखने  का  भी  नहीं  मिला  था  ।  इसी  लिये  में  मंत्री

 महोदय  से  यह  पुछ॑ना  चाहता  हूं  कि  इसकी  कीमत  इतनी  भ्रमित  क्यों  रखी  गयी  है  ।  इसकी  वजह

 सिर्फ  यही  है  कि  इस  फैक्टरी  की  स्थापना  ब्रिटेन  की  उस  फर्म  के  प्रतिनिधि  की  प्राविधिक  देखरेख

 में  की  गयी  थी  जो  विश्व  में  टाइटैनियम  डायोक्साइड  के  सब  से  बड़े  निर्मितियों में  से  एक  हैं  ।

 ब्रिटेन  में  वह  हमारे यहां  से  मंगाये  गये  कच्चे  माल  से  टाइटेनियम  डायोक्साइड  बना  कर  फिर

 ६-७  हजार  मील  ला  कर  उसे  हमारे  यहां  सस्ते  मूल्य  पर  बेच  सकते  लेकिन  हमारे  यहां  की

 फैक्टरी  में  बने  टाइटैनियम  डाइऑक्साइड  कीमत  बहुत  अधिक  है  हालांकि  उसे  fara  के

 सब
 से  बड़े  कारखानों

 म
 से  एक  का  प्राविधिक  ज्ञान  उपलब्ध  है  बह  ऐसी  जगह  पर  स्थिति  है

 जहां  सब  से  सस्ता  कच्चा  माल  मिल  सकता  है  क्यों  ?

 टाइटेनियम  डाइऑक्साइड  बनाने  की  कोई  विशेष  प्रक्रिया  नहीं  है  ।  फैक्टरी  म  ही  कुछ

 बुनियादी  खराबी  होने  के  कारण  यह  बात  हुई  है  ।  मुझे  तराशा  थी  कि  मंत्री  महोदय  हमें  उसके

 बारे  में  बतायेंगे  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रफुल्ल  भ्रायोग  हमें  इन  बुनियादी  कमजोरियों

 को  दूर  करने  का  उपाय  बताने  में  सफल  क्यों  नहीं  डुझा है  |  कौर  यह  देखने  के  लिये  उस  कम्पनी  के

 लेखे  की  जांच  क्यों  नहीं  की  कि  भाव  ऊंचे  रखने  की  जिम्मेदारी  किस  की  थी  ।  यही  बात  है  जिसका

 में  उत्तर  चाहता हूं  ।  यह  हो  सकता  है  कि  हम  इसके  परिणामों  की  प्रतीक्षा  कर  लें  शरर  प्यार  वर्ष

 संरक्षण  प्रदान  कर  दें  ।

 1
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 संशोधन  प्रस्तुत  हुमा

 ।

 मूल  sash  में
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 श्री  संतु  भाई  शाह
 :

 जिस  समय  में  ने  टाइटेनियम  डाइऑक्साइड  का  जिक्र  किया  था  उस  समय

 मुझे  थी  कि  में  ने  माननीय  सदस्य  को  संतुष्ट  कर  दिया  पहले  तो  में  ने  यह  बताया  था  कि

 १९४३  में  २५७  टन  उत्पादन  था  जबकि  वह  बढ़  कर  १७००  टन  हो  गया  है  |  माननीय

 सदस्य  को  पता  है  कि  ब्रिटिश  टाइटन  प्रोडक्ट्स  की  वार्षिक  उत्पादन-क्षमता  १२००० टन

 टाइटैनियम  डाइऑक्साइड  में  हमारे  पास  एनाटीस  कौर  रूटाइल  किस्में  हें
 ।

 सभा  को  यह  भी  मालूम

 होगा  कि  रासायनिक  उद्योगों  में  उत्पादन-लागत  पर  केवल  मुख्य  उत्पाद  का  ही  नहीं  वरन  उप-उत्पादों

 का  भी  पड़ता  है  ।

 शरिीवें ० प० नायर ०  पृ०  नायर  :  यही  तो  में  जानना  चाहता  था  क्योंकि  प्रद्युम्न  भ्रायोग के  प्रतिवेदन  में

 हमें  यह  बात  नहीं  मिली  थी  ।

 श्री  मनु  भाई  जाह
 :

 किसी  उद्योग  द्वारा  जो  विभिन्न  शाखायें  निकाल  कर  विभिन्न  उप-उत्पाद

 तैयार  किये  जाते  हैं  वास्तव  में  वही  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  में  सहायक  होते  हैं  ।  किसी

 उद्योग  से  यह  आशा  करना  उचित  नहीं  है  कि  वह  अपने  area  होने  के  तीन  वर्षों  के  भीतर

 जब  कि  कुछ  घटिया  किस्म  का  उत्पादन  ही  कर  सकती  उसी  बढ़िया  एनाटीस  रूटाइल

 किस्मों  की  टाइटेनियम  डायोक्साइड  का  उत्पादन  उन  फैक्टरियों  की  भ्र पे क्षा  कम  लागत पर

 कर  लेगी  जो  न्य  स्थानों  पर  काफी  से  चल  रही  हैं  ।

 भाषण  में  में  ने  सभा  को  केवल  यही  झ्राइवासन  दिया  था  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय

 काल  में  हमने  कम्पनी  को  उत्पादन  बढ़ा  कर  दूना  कर  लेने  की  छट  दे  दो  है  उन्होंने

 मशीनें लाना  शुरू  भी  कर  दिया है  ।  हमने  ऋण  के  रूप  में  सहायता  भी  दी  है  कौर  हमें  आशा  है

 कि  १९६०-६१  तक  ३६००--४०००  टन  का  उत्पादन होने  लगेगा  ।  साथ  ही  हमने  कम्पनी  से

 १०-२०  उप-उत्पादों  का  उत्पादन  करने  के  बारे  में  भी  बातचीत  की  है  ।  इतने पर  भी  में

 सभा  को  यह  श्रीनिवासन  नहीं  दे  सकता  कि  उस  समय  भी  भाव  ब्रिटेन  के  भावों  की  wee  सदा

 कम  ही  रहेंगे  ।  मुझे  इतना  विश्वास  है  कौर  कम्पनी  भी  कमोबेश  हमसे  सहमत  है--कि  योजना  की

 अवधि  के  तरन्त  तक  वह  अपने  उत्पादन  का  बहुत  बड़े  का  निर्यात  करने  का  प्रयास  करेंगे  |

 निर्यात  करना  तब  तक  संभव नहीं  होगा  जब  तक  कि  भाव  ऐसे  न  रखें  जायें  जो  दूसरों  के  भावों  से

 होड़ ले  सकें  ।  इस  समय  भी  ब्रिटेन  के  झर  केरल  के  भावों  में  विशेष  sax  नहीं  है  ।
 उत्पादन

 दूना  होने  पर  यह  अन्तर  भी  कम  हो  जायेगा  |  यह  हो  सकता  है  कि  निर्यात  के  लिये  भावों  को

 दूसरी  जगहों  के  मुकाबले  खाने  लायक  बनाने  के  लिये  हमें  व्यावहारिक  रूप  में  यह  करना  पड़े  कि

 निर्यात के  लिये  तो  हम  कम  मूल्य  रखें  लेकिन  देश  के  भीतर  उसका  भाव  कुछ  अधिक  रखें
 ।  इसके

 अलावा
 प्राय  झोर कोई  रहस्यपूर्ण  कारण  नहीं  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  सभा  को  बताने

 की

 कोशिश कर  रहे  यह  कोई  रहस्यपूर्ण  अथवा  एकाधिकार  प्राप्त  उद्योग  नहीं  है  ।  में  देश  के  किसी

 भी  उद्योगपति को  भ्रामंत्रित  करता  हूं  ।  यदि  वह  एना टीस  शर  रूटाइल  किस्म के  या  अरन्य  किसी

 भी  किस्म  के  टाइटैनियम  डाइऑक्साइड  का  उत्पादन  करनें  के  लिये  किसी  फैक्टरी की  स्थापना  करना

 चाहें  तो  हम  उनके  दावे  का  स्वागत  करेंगे  लेकिन  साथ  ही  में  उन्हें  यह  चेतावनी  भी  देता  हूं  कि

 नियम  डायोक्साइड  का  उत्पादन  करना  कोई  साधारण  रासायनिक  प्रक्रिया  नहीं  है  ।  इस  का

 उत्पादन  करने  की  प्रणाली  बहुत  ही  भ्  इसकी  भी  aa  कला  है  जो  देश  के  केवल  थोड़े  ही

 निर्माताओं को  मालूम  है  ।  यदि  श्री  to  पृ०  नायर  या  अन्य  कोई  माननीय  सदस्य  किसी  उद्योगपति

 के  सहयोग  से  इस  कारखाने  की  स्थापना  करना  चाहें  तो  हम  निश्चय  ही  उनका  स्वागत  करेंगे
 ।

 लेकिन  में  यहां  यह  मिथ्या  धारणा  दूर  कर  देना  चाहता  हूं  कि  किसी  विशेष  कारण
 से

 किसी
 एक

 अंग्रेजी  में
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 कम्पनी  को  प्राथमिकता  प्रदान  की  जा  रही  है
 ।  हमारा इरादा  यह  नहीं  है  प्रौद्योगिक  दृष्टि से

 एवं  इस  पदों  का  बढ़िया  उत्पादन  करने  की  दृष्टि  से  यह  काम  कठिन  है  ।  इसीलिये  प्रगति  उतनी

 तैजी  से  नहीं  हो  रही  है  जितनी  कुछ  लोग  चाहते  हैं  ।  भी  तीन  वर्षों  के  भीतर  ही  उत्पादन  को

 पंचगुना छः  गुना  बढ़ा  देनें  के  लिये  वहू  बधाई  के  पात्र  o—eataa ay fe भी  कि  gad तीन  वर्षों  के  भीतर

 उन्होंने  उत्पादन  बढ़ा
 कर

 दूना  कर  देने  का  विश्वास  दिलाया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  ३  मतदान  के  लिये  रखा  गया  we  श्रस्वोकृत  हुमा  ।

 महोदय
 :  प्रदान यह  है

 की  खंड  ३  विधेयक का  अंग

 प्रस्ताव  स्वागत  ।

 खण्ड ३  विधेयक  में  जोड़  दिया गया  |

 खण्ड  १,  अधिनियमन  सुत्र  कौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 fat  मनुभाई  दाह  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पै

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वागत  FAT  |

 डिला

 संसद्‌  (area  निवारण )
 विधेयक

 tT fafi  मंत्री  to  क०  :
 क्रम  पत्र  का  अगला  विषय  संसद

 विधेयक
 REY  पर  विचार  करना  है

 ।
 किन्तु  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  सर्वानुमति  अध्यक्ष

 महोदय की  इच्छा  का  सम्मान  करते  हुए  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  राज्य  सभा
 की

 सहमति  से

 दोनों  संभागों
 की

 संयुक्त  समिति
 को

 सौंपने  का  fore  किया  है
 ।

 कार्य  मंत्रणा  समिति  ने
 सर्वसम्मति

 से  इस  विषय  का  fore  किया  था  कौर  इस  तरह  की  समिति  के  गठन  की  सिफारिश  मुझ  से  की

 गई थी  ।  इसी  बीच  मुझे  यह  भी  बताया  गया  था  कि  सभा  पुराने  भ्र धि नियम  की  अवधि  बढ़ाने

 वाले  किसी  विधेयक  को  जो  मौजूदा  विधेयक  द्वारा  प्रतिस्थापित  किया
 शीघ्र  पारित

 कर  देगा  ।

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  संविधान  केਂ  अझ्रन्तगंत  अनेकता  के  लिये  एक  अनुच्छेद  है

 अनुच्छेद  902(2) & ae के  प्रधान  कतिपय  लाभ  पदधारी  च  सदस्य  बनाने  के  पात्र  नहीं  होंगे  ।

 उसी  भ्रनुच्छेद  में  संसद  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वह  विशिष्ट  मदों  के  सम्बन्ध  मे  श्रनहूँता

 हटा  दे ।
 '

 इसके  कारण  स्पष्ट  हैं
 ।

 वाला  उपबन्ध  तो  ब्रिटिश  इतिहास

 की

 विरासत
 मात्र है  ।

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 श्र ०  Fo

 [  पण्डित  ठाकुर  दास  भाव  पीठासीन  हुए

 वहां  जब  राजाओं  कौर  संसद  में  तनातनी  उत्पन्न  हुई  तो  संसद  उन  सब  व्यक्तियों  को  सदस्यता

 से  हटाने  के  लिये  अबद्ध  हो  गई  जो  राजकीय  पर  निरभर थे  ।  धीरे  धीरे  संघ  कम

 संसद्‌  की  सत्ता  दृढ़  होती  गई  ate  सामाजिक  जीवन  में  राज्य  का  प्रभाव  भ्रमित  हो  गया  वें

 लोक  कल्याण  ,  उद्योग  इरादी  में  भाग  लेने  लगे  तो  यह  अनुभव  किया  जाने  लगा  कि

 पुराना  कानन  नहीं  रह  सकता  है
 ।

 हरनेक  स्थितियाँ  में  उसे  grate  घोषित  किया  गया  |

 aia  इंग्लैंड  में  सम्पूर्ण  चिकित्सा  व्यवसाय  का  राष्ट्रीयकरण  हो  गया है  कौर  किसी  डाक्टर

 को  स्वेच्छा  से  प्रेक्टिस  करने  की  स्वतंत्रता  नही ंहै  ।  उसे  राज्य से  वेतन  मिलता है  ।  यदि हम  यहां

 लोक  सभा  में  चिकित्सकों को  लाना  चाहें  तो  ऐसा  व्यक्ति  मिलना  झ्र सम्भव  हो  जायेगा  जो  किसी

 लाभ  पद  का  धारी  न  हो  ।  किन्तु  यदि  इस  व्यवसाय  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  है  तो  केवल

 उसी  भ्राता  पर  चिकित्सकों  को  सभा  में  न  लेना  तौहीन  होगा  |

 मेरा  विचार  है  कि  निकट  भविष्य  में  ही  वह  शभ्रवस्था  जायेगी  जब  अवकाश  प्राप्त

 पुरातन  समृद्धि  सम्पन्न  व्यक्ति  तथा  जमीन  जायदाद  पर  निभर  रहने  वाले  लोगों
 की

 संख्या  कम  हो

 जायेंगी  ।  वें  राजकीय  उपक्रमों  शौर  उद्योगों  में  संलग्न  दिखाई  दंगे  ।  परन्तु वें  अपने  श्रवकादा

 को  उपयोग  संसदीय  कार्य  के  लिये  कर  सकेंगें  ।  समाजवादी  ढंग  के  समाज  का  निर्वचन  मेरी  सम्मति

 में  यह  है  कि  दाने  :  शनै  :  उत्पादन  कौर  वितरण  के  माध्यम  राज्य  के  हाथों  में  ्र  जायेगे  |  इस  तरह

 अ्रधिकतम  व्यक्ति  राजकीय  व्यवसायों  पर  आश्रित  रहेंगे  तथा  भ्रध्यापकों  इरादी  को

 श्रपर्वाजत  करना  असम्भव  हो  जायेगा  |  उस  दिन  इसका  एक व्यावहारिक रूप  हमारे  सामने  प्राया

 था  |  पोलीटेक्निक  में  अच्छे  भ्रध्यापक  प्राप्त  करने  के  लिये--ब्रिटेन  झर  भारत  में  भी--हमे उन

 लोगों  को  भरती  करना  पड़ा जो  पहले  ही  किसी  फैक्टरी  अथवा  वाणिज्यिक
 सार्थ

 में
 काम

 कर  रहे  थे
 ।

 हम  ऐसे  लोगों  को  पॉलिटेक्निक  म  अंशकालिक  आधार  पर  भरती  करना  होता  है  ताकि  वे

 कालीन  कक्षाओं  के  विद्यार्थियों को  पढ़ा  सके
 ।

 ये  लोग  वास्तव  में  बड़े  योग्य  अध्यापक  हें  उन्हें

 प्रविधिक  wa  वैज्ञानिक  नौकरियों  के  लिये  नवयुवकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  नियुक्त  किया

 जाता है  ।  यह  संभव  नहीं  है  कि  उन  लोगों  को  पॉलिटेक्निक ों  में  भ्रध्यापक्त  भी  रखा  जाये  उनकी

 सेवायें  स्थानीय  विधान  मंडलों  अ्रथवा  cag  के  लिये  भी  प्राप्त  की  जाय
 ।  मुझे  इसमें  तनिक  भी

 सन्देह  नहीं  है  कि  उनकी  सेवायों  की  व्यवसायिक  राजनीतिज्ञों  की  सेवाओं  से  अधिक  आवश्यकता

 होगी  क्योंकि  अब  विधान-कार्यो  अत्यन्त  प्रविधिक  बन  गया  है  |

 हम  समस्त  प्रविधिज्ञों  प्रिया  व्यवसायिक  व्यक्तियों  को  छुट  नहीं  दे  सके  हैं  ताकि  उनकी  सेवायें

 संसद्‌  पर  विधान  मं  इलों  के  लिये  उपलब्ध  हो  सकें  वरन  कुछ  प्रकार  की  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में

 ही  वैसा  कर  सके  हें  जिनका  अधिनियम  में  उल्लेख है  तथा  जो  वैसी  हीਂ  हें  जोकि  पहले  aha

 नियम  में  उल्लिखित  थीं  कौर  जो  प्राय
 :

 वही  हैं  जिनकी  इस  संयुक्त  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई

 थी  जो  एक  रिपोर्ट  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  चुकी  थी  कौर  जिसके  उद्देश्यों  तथा  कारणों

 के  विवरण  में  उल्लेख  किया  गया  था
 ।

 जहां  तक  इन  छूटों  का  सम्बन्ध  हो  सकता  है  कि  प्रवर

 समिति  कुछ  भी  सुझाव  रखे  या  इनमें  से  भी  कम  कर  दे  ।  परन्तु  यहां  इतना  बता  देना

 पर्याप्त है  कि  हम  ने  अपनी  समझ  के  भ्रनुसार  न्यूनतम  छूटे  रखी  हैं  जो  संसद  में  fara  में  हमारी

 सहायता  करने  के  लिये  नए  रकत  के  संचार  के  लिए  हैं  ।

 उदाहरण  के  लिये  डाक्टरों  wiz  विशेषज्ञों  को  ले  लीजिये  जो  अस्पतालों  विजिटिंग  सजन

 तथा  चिकित्सक  नियुक्त  किये  जाते  हैं  ale  जिन्हें  कुछ  ग्रंशकालिक  भत्ता  भी  मिल:रहा हो  ।  यदि
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 पद  के  कान  न  का  कठोरता  से  पालन  किया  जाये तो  वे  सब  एक  साथ  निकाल  दिये  जायेंगे  शौर

 केवल  साधारण  प्रेक्टिस  करने  वाले  ही  संसद  सकेंगे  |  जहां  तक  चिकित्सा  व्यवसाय  का  सम्बन्ध

 है  जिन  लोगों  की  प्रैक्टिस  खूब  चलती  है  वे  सुबह  से  ले  कर  शाम  तक  मरीजों  को  देख  कर  अच्छी

 प्राप्त कर  लेते  परन्तु  जो  सरकारी  प्रयोगशालाओं  में  गवेषणा  मं  लगे  हुए  हें  जो  घरों  में

 मरीजों  को  देखकर  aly  नहीं  कर  सकते  वे  वंचित  रह  जायेंगे  ।  यह  निर्णय  सचमुच  करेगी  कि  हम  ऐसे

 विशेषज्ञों  को  लें
 जो

 विज्ञान  के  क्षत्र  में  गवेषणा  कांयं  लगे  हुए  हें  अथवा  केवल  उन  व्यवसायिक

 राजनीतिज्ञों को  जो  सामान्य  कार्य  करते  गवेषणा  जेसा  कठिन  कार्य  नहीं  |

 जो  कानून  संविधान द्वारा  निर्धारित  अ्रनहंताओं से  कुछ  प्रकार के  पदों  को
 छूट  देना  चाहते

 हैं  उनके मूल  में  यही  सिद्धांत निहित  हें

 इन  शब्दों  क  साथ  प्रस्ताव  करता हूं

 संसद  (  श्रीलता  निवारण  )  विधेयक  2EKY  को  दोनों  सदनों  को

 ३०  सदस्यों  की  सशक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  जिसमें  लोक-सभा  के

 २०  अर्थात्  सरदार  हुक्म  stat  दास
 फ्री न्या

 म्‌०  to  श्री  बसुमतारो  श्री  राजेश्वर  श्र  श्री

 श्री  रा०  स०  श्री  सुनाया  श्री  श्री

 पन्ना  लाल  श्री  रामेश्वर  श्री  दामानी  श्री  श्री  विमल

 घो  श्र  गजराज  fae  श्री  कौर  श्री  ईश्वर श्री  मिलती

 ग्रामर  कौर  कौर  राज्य  के  १०  सदस्य हों

 कि  संयुक्त  समिति  की  gon  के  लिए  गणपूर्ति  data  समिति  के  सदस्यों  की  कल  संख्या

 का  एक-तिहाई  हो

 कि  समिति  इस  सभा  को  बगलें  सत्र  क  दूसरे  सप्ताह  के  पहले  दिन  तक  अरपना  प्रतिवेदन  दे

 कि  अरन्य  मामलों  में  संसदीय  समितियों  से  संबंधित  इस  के  प्रक्रिया  नियम  एसी

 विभिन्नताओं  तथा  रूप भेदों  के  साथ  हों  जसा  कि  भ्रप्यक्ष  a  att

 कि  यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  =  कि  राज्य-सभा  उक्त  समिति  में

 सम्मिलित  हो  कौर  राज्य-सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किए  जाने

 वाले  सदस्यों  के  नाम  को  बताये  ।

 1  सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 1  श्री  ईश्वर  नय्यर  )  में अरपना  संशोधन  संख्या  ८ प्रस्तुत करता  हूं  ।

 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  ऐसा  है  जिस  पर  गंभीरता  gay  विचार  करने

 की  शअ्रावइ्यकता है  |  एक  संयुक्त  समिति  aaa  के  की  जांच कर  चूकी  हूं  समिति

 ने  अपने  प्रतिवेदन में  यह  बताया हैं  कि  कौन से  लाभ पदों  अनेकता  माना  जाना  चाहिए

 aire  किन  को  नही ं।

 त्र  इस  विधायक  द्वारा  झन हं ताओं के  में  एक  कानून  बनाया जा  रहा  है

 ate  इस  काय  में  सहायता
 oc

 =

 gages

 निर्मित  की  गई  है  ।  परन्तु  मेरे  विचार
 a

 faa  भ्रंग्रेजी  में
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 ईश्वर

 यह  विधेयक  उतना  व्यापक  नहीं  है  कि  होना  चाहिए  ।  उसमें  कवल  दस

 लाभ-पद  गिनाए  गए  ह  जिन्हें  भ्र नहें ता  नहीं  समझा  जाना  चाहिए  |  उसमें

 विधेयक  के
 भी  में  समझता  हुं  कि  भ्र नह ता  के  मूल  सिद्धान्त  पर  ध्यान  नहीं  fear  गया  है  ।

 प्रभारी  माननीय विधि  कार्य  मंत्री  ने  यह  तके  रखा  है  कि  चंकी  समाज  समाजवादी

 व्यवस्था  की  झोर बढ़  रहा  है  इसलिए  अधिकाधिक  व्यक्तियों  को  शासन  में  भाग  मिलना

 चाहिए  ।  ऐसी  अवस्था में  व्यवसायिक  एवं  प्रविधिक  योग्यता वाले  व्यक्तियों  पर  संसद  में

 ora के  लिए  कोई  रोक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  का  विचार  है  कि  निकट  भविष्य

 में  प्रतीक  व्यवसायों  का  राष्ट्रीयकरण  इसलिए  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  अधिक  प्रविधिक

 व्यक्तियों  आवश्यकता होगी  |  इस  तके  को  तूल  दिया  जाय  तो  हम  इस

 freq  पर  पहुंचेंगे  कि  संविधान के  अनुच्छेद  १०२  को  रद  ही  क्यों  न  कर  दिया  जय
 ः

 भ्रनुच्छेद  १०२  RATA  लाभ  वाले  व्यक्ति  संसद  के  सदस्य नहीं  हो  सकते  ।  तो  फिर

 निकट  भविष्य  जेसे कि  मंत्री जी  कल्पना  कर  रहे  जब  व्यवसायिक  व्यक्तियों  की  संसद

 में  ग्रा वश्य कता  होगी तब  उसको  रह  करना  पड़ेगा  क्योंकि  जब  तक  वह  लाग  रहेगा  कोई  भी  लाभ

 पद  वाला  व्यक्ति  संसद  का  सदस्य  नहीं  हो  सकेगा |

 मेंने  इस  लाभ पद  का  ae  जानने  के  लिए  बहुत  प्रबल  किया  है  ।  परन्तु  मेंने  उपक  लिए

 जितना  ही  अ्रधिक  प्रयत्न  किया  है  उतना  ही  में  उलझन  में  पड़ता  गया हूं  ।  इस  विधेयक

 मे ंभी  उसकी  कोई  व्याख्या नहीं  की  गई

 भ्र नहं ता  के  सिद्धान्त  के  we  आधार  हो  सकते  हैं  ।  एक  यह  कि  कोई  व्यक्ति

 सरकारी  पदाधिकारी  रहते  हुए  संसद के  सदस्य  का  काय  नहीं कर  सकता  ।  दूसरे  यदि

 परकार  चाहे  तो  लाभ पद  का  लालच  देकर  संसत्सदस्य  की  स्वतंत्रता  नष्ट  कर  सकती  इसक

 अतिरिकत  यह  भी  कहा  जा  सकता  है  कि  दोनों  कार्य  करते  हुए  कोई  व्यक्ति  aaa  निर्वाचन  क्षेत्र

 के  प्रति  भ्रपने  गतंव्य का  पालन  नहीं कर  सकता  |

 माननीय  मंत्री  ने  डाक्टरों के  संबंध  में  बड़े  जोरदार  शब्दों  में  उल्लेख  किया  था  परन्तु

 विधेयक  में  उन्हें  कहीं
 भो

 छूट  नहीं
 दो

 गई  है
 ।

 उपखण्ड  में  उप-कुलपति  को  छट  दी  गई  यह  उचित  नहीं  है  ।  भूतपूर्व

 मंत्री  श्री  विश्वास  ने  २४  2EXR  को  लोक-सभा में  कहा  कि  उप-कुलपतियों  के

 पास  विश्वविद्यालयों का  इतना  कार्य  रहता  है  कि  वे  संसद  के  काय  करने  के  लिए  समय

 नहीं  सकते ।  इसलिए  लाभ पद  संबंधी  समिति ने  प्रतिवेदन  में  यह  विचार

 व्यक्त  था  कि  उनको  छंट  देना  उचित  नहीं  होगा  फिर  पता  नहीं  aa  किन  कारणों  से

 उनको  छट  दी  जा  रही  है  ?

 इसके  अतिरिक्त  परिचित  निकायो ंके  सदस्यों  ak  संचालकों  को  भी
 छुट

 दी  जा  रही

 में  विस्तार  में  तो  नहीं  जाऊंगा  क्योंकि  विधेयक  पर
 विस्तृत

 चर्चा  तो  प्रवर  समिति में  होगी

 ही  इतना  अवश्य  कह  देना  चाहता  हूं  कि  विंमान  परिस्थितियों  में  ऐसो  छुट
 दी  जानी  चाहिए  ।  द्

 विधेयक  में  एक  बहुत  बड़ी  कमी  यह  है  कि  इसमें यह  नहीं  बताया गया  है  कि  कौन

 कौन  से  लाभ-पद  श्रनहूंता समझे  जायेंगे  ।
 जब  हम  कोई  कानून  बनाते  हूं  तो  हमें  चाहिए

 fe  उसे  अत्यन्त  व्यापक  बनायें  ताकि  किसी  बात  के  संबंध  में  सन्देह
 न

 जाय  ॥
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 एक  बात  की  गोर
 में  सरकार  का  ध्यान  प्रापर्टी  करना  चाहता  हूं  |  अनुच्छेद  १०२

 में  केवल  लाभ-पदों  का  ही  उल्लेख  नहीं  हे  ।  उसमें  प्रत  की  अन्य  शर्तों  का  उल्लेख  भी

 है  ।  इसलिए  हमें  tar  कानून  बनाना  चाहिए  जिसमें  ऐसी  wast  भी  oat  जायें  ।

 उदाहरण  के  लिए  मान  लीजिए  कोई  व्यक्ति  किसी  व्यापार  में  रुचि  रहता  हो  mie  उस

 व्यापार  उसके  निर्वाचन  के  पूर्वे  सरकार  से  कोई  संबन्ध  रहा  हो  ।  वह

 व्यापार  अपन  संबंधियों  को  सम्मिलित  कर  लेगा  |  परन्तु  एक  बार  संसत्सदत्य  बन

 ने  पर  ag  किसी  जिम्मेदार  पद  को  प्राप्त  कर  लेता  है  ale  faz  उस  व्यापार  विशेष

 से  संबद्ध  हो  जाता है  तो  ऐसो  हालत  में  उसे  झरना  माना  जाना  चाहिए  ale  उसका  उपबन्ध

 होना  चाहिए |

 अस्तु  में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  हमें  एक  ऐसा  व्यापक  कानून  बनाना  जिसमें

 सब  प्रकार  की  भ्रनहंतायें जायें  |

 श्री  ahi  भरुचा  सभापति  WT  १०  म  एक

 हितकारी  सिद्धान्त  विनीत है  इसलिए  लाभ पदों  को  छूट  देते  समय  हमें इस  बात  का  ध्यान

 रखना  चाहिए कि  उस  सिद्धान्त  को  तनिक  भी  ग्रांट न  लगे  ।

 में  माननीय विधि  मंत्री  का  यह  तके  नहीं  समझ  सका  कि  प्राविधिक  परामर्श  के  लिए  संसद

 मे  विशेषज्ञों  का  होना  झा वस् यक  है  ।  ऐसे  मौके  बहुत  कम  ald  &  जब  विशेषज्ञ  परा मथ धा

 की  झ्रावस्थकता  पड़ती  है  रोक  ta  मौकों  पर  एक  समिति  नियुक्त  करके  उसके  समक्ष  विशेषज्ञों

 को  बुलाकर  ऐसा  परामशं  प्राप्त  किया  जा  सकता है  |

 विधेयक  में  पटेल  आदि  गांव  के  राजस्व  पदाधिकारियों  को
 द्भय

 देने की  जो  बाते  कही  गई  है  वह  तो  बिलाल  हास्यास्पद है  ही  परन्तु  यदि  अन्य  पदों  को  भी  लें

 जिनको  विधेयक में  ge  दी  जा  रही  है  तो  भी  प्रश्न  उठता  है  कि  क्या  सरकार  पर  आश्रित

 व्यक्ति  सरकार  का  विरोध कर  सकेगा  ?  संसत्सदस्य  के  लिए  सबसे  बड़ी  योग्यता  उसकी

 स्वतंत्रता होनी  चाहिए

 यह  कहना  ठीक  vel  है  कि  चंकी  ये  लोग  भ्रंश कालिक कार्य  करते  हैं  इसलिए  उन्हें  देश  को

 सेवा  करने  से  नहीं  रोका  जाना  चाहिए  ।  जो  व्यक्ति  सच्ची  सेवा  भावना  रखता  है  वह  अपने  पद  या

 व्यवसाय  का  त्याग  कर  सकता  इसके  ग्र ति रिक्त यदि  हम  इन  पदों  की  जांच  करें  तो  मालम

 होगा  वे
 किसी  न  किसी प्रकार  सरकार के  afer  इस  तरह  तो  थोड़े  समय  बाद  सभा

 में

 सब  व्यक्ति  सरकार के  afar ही  रह  जायेंगे  ।  इस  पर  aga  भ्रमित  विचार  करने  की

 है  ।

 में  नहीं  जानता  कि  यह  विधेयक  प्रवर
 समिति  में  किस  उद्देश्य  से  भेजा  जा  रहा  है  ।  में

 wens  fe  कम से  कम  लाभ  पदों  wt  agar से  छूट  मिलनी
 उनकी  सूची  तो  नहीं

 बनाई  जा  सकती  कि  कौन  से  पद  लाभ  के  माने  जायेंगे  कोन  से  पद  परन्तु

 हम  ऐसा  कानून  तो  बना  सकते  हैं  जिससे  सरकार  पर  बाधित  लोग  व्यवस्थापकों

 सके  |  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  प्रवर  समिति  को  चाहिए  कि  वह  सरकार  क  आश्रितों

 को
 इस  सभा  में

 न
 जाने  दे  ौर  पूर्वकालीन  ब्रिटेन  के  दिखावटी नौरोज़  को  तरह  यहां

 बरकार  की  ग्रामीण  सोटें  न  बनने  दें  ।

 twa  dit  में
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 दी०  चचा  wat  (  गुरदास  पुर  )  इस  विधेयक  का  नाम  सार्थक  नहीं  है  ।  इसका

 नाम  रहता  संबंधन  विधेयक  होना  चाहिए  था  न  कि  area  निवारण  विधेयक  |

 लोक  प्रतिनिधान  विधेयक  पर  चर्चा के  समय  सदन  में  यह  कहा  गया  था  कि  वह  इतना  अच्छा

 गया  है  कि  उसमें  कोई  त्रुटियां  नहीं  रही  हें  चुनाव  याचिकाओं  की  आवश्यकता

 नहीं  पड़ेगी  ।
 परन्तु  वास्तव  में  इस  विधेयक  के  विपरीत  हुआ  atk  पिछले  निर्वाचन

 की

 ३  इस  बार  कहीं  ars  याचिकायें  प्रस्तुत  हुई  ae  विधि  मंत्रालय भारत

 । सरकार  की  विद्वता का  परिणाम  है

 अब  चूंकि  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  यह  विचार  पूर्ण

 ढंग  से  निमित  नहीं  किया  गया  है  कौर  इसके  परिणाम  अत्यन्त  भयंकर  होंगे  ।  यह  विधेयक

 बहुत  जल्दबाजी  में  तैयार  किया  गया  है  झर  बहुत  दोषपूर्ण  एवं  ः  है  ।  इसलिए  ag  उचित  होगा
 कि

 विधि-कार्य  मंत्रालय इस  पर  पुनः  विचार  करे  कौर  फिर  विधेयक  प्रस्तुत  करे
 ।  इस  प्रकार के  तीन

 विधेयक  पहलें  भी  चके  हैं  ।  उनमें तो  कमियां  भरीं  थी  परन्तु  इसमें  कमियां  ate  त्रुटियां

 दोनों ही  i  इसलिए इस  विधेयक  से  कछ  हित  भी  नहीं  होगा  ।

 इस  प्रश्न  पर  एक  संसदीय  समिति  ने  विचार  किया  था  ।  उसका  प्रतिवेदन  मंत्रालय

 को  उपलब्ध  था  परन्तु  उसका  कोई  लाभ  नहीं  उठाया  गया  है  ।  अस्तु  संसदीय  समिति

 नियुक्त करने  का  लाभ  ही  क्या  है  जब  उसके  प्रतिवेदन  से  लाभ  उठाया  जाय  |

 विधेयक में  कछ  ऐसी  बातें  हैं  जिनका  सामवेद  नहीं  होना  चाहिए  था  तौर  कछ  ऐसी  बातें

 नहीं है  जिनको  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 मूल  प्रश्न  है  लाभ-पद  की  व्याख्या  का  ।  लाभ-पद  की  व्याख्या  की  जानी  चाहिए

 क्योंकि  उसके  संबंध  में  भ्र भी  तक  जो  गलतफहमी  है  वह  इस  विधेयक  के  पारित
 हो  जाने

 पर  प्रौढ़  भी  बढ़  जाएगी  |  लाभ पद क्या  है  ?  उसका  ara  धन  से  ै  अथवा

 समय  अथवा  संरक्षण  से
 ?

 यदि  श्राप  ऐसे  व्यक्तियों  को  लेना  चाहते  हैं  पुरे

 समय  यही  काय  करे  तो  उपकलपतियों  को  क्यों  ले  रहे  हें
 ?

 यदि  उन्हें लेकर  श्राप  संसद

 का  लाभ  कर  रह ेहें  तो  दूसरी  कौर  विश्व  विद्यालयों को  उनसे  वंचित  किया  जा  रहा  है

 जिनको  उनसे  शरीक  लाभ  है  ।

 फिर  ara  परिनियत  निकायों  के  सदस्यों  को  लेने  जा  रहे  हें  ।  में  नहीं  समझता कि  उनसे

 क्या
 लाभ  होगा  ।  यह  ठीक  है  कि  हमें  प्रविधिज्ञों  की  झ्रावस्यकता  है  ।  जो  sofa

 पुर संयम  के  कार्यों  में  संलग्न  हें  उन्हें  संसद  के  साथ  खिलवाड़  न  ५ करन  दीजिये  ।  प्रत्येक

 कार्य
 को  गम्भीरता  के  साथ  करना  चाहिये  |  संसद्‌ के  ग्रधिकांदा  सदस्य  पूरे  समय  इस  कांय

 म
 लग  रहत ेहं  किन्तु  फिर  वे  न्याय  नहीं  कर  पाते  हैं  ।

 देश  की  एक  बड़ी  विशाल  .  राजनैतिक  संस्था  ने  यह  नियम  बनाया  है  कि  सभा

 अथवा  लोक-सभा  का  सदस्य  क्सी  प्रान्तीय  अथवा  जिले  की  निकाय  का  अध्यक्ष

 हो  सकता है  आ्राखिर  यह  प्रशंसनीय  व्यवस्था  क्यों  गई  है  ।  या  एक

 व्यक्ति  संसद्‌  शर  विश्वविद्यालय  दोनों  संस्थाओं  के  लिये  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकता  है  |

 पता  नहीं यह  विधेयक  परस्पर  विरोधी  acat  से  परियों  है  ।  इस  विधेयक  का

 क्या  है  ।
 eee  —  ae  नन

 मूल  wrist  में
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 श्री  भरुचा  ने  कहा  था  कि  हमें  संसद  में  स्वतंत्र  व्यक्ति  चाहिये  ।  में  विशाल  हृदय

 वाला  व्यक्ति  हूं  ।  में  आपत्ति  उस  समय  भी  नहीं  करूंगा
 ।

 यदि  श्राप  संसद्‌  में  सदस्य  सैनिकों
 को

 भर  दें  ।  यदि  arg  में  लोक  सभा  की  सदस्यता  के  लिये  उपयुक्त  समझते  हें
 तो  फिर

 के  समय  भी  अन्य  व्यक्तियों को  उसमें  सम्मिलित  क्यों  नहीं  करते हें  ।  उस

 विधेयक  के  खण्डों  को  समझना  कठिन  है
 ।

 ष्  का  सदस्यता  पवित्र  वस्तु  यह  सम्मान

 की  वस्तु  है  ।  श्राप इस  विधेयक  को
 पारित

 कर
 पार्लियामेंट

 के
 प्रति

 ही  नहीं  प्रत्युत  इस

 विशाल  देश  के  प्रति  अन्याय  कर  रहे  हैं  ।

 विधि  मंत्री  के  प्रति  विनम्रता  प्रकट  करते  हुए  शर  शभ्रादर  का  सम्पूर्ण  भावना के  साथ  में

 यह  निवेदन करना  चाहता  हूं  कि  वह  लाभपद ही  स्पष्ट  परिभाषा  रखे  ।  अन्यथा  मुकदमें  बाजी

 की  काफी  गुजाइश  इस  विधेयक  में  रह  जायेगी  ।

 विधि  मंत्री  का  भाषण  सुन  कर  मुझें  बर्नाड  शा  की  याद करा  गई  ।  शा  के  भी  यही  विचार

 थे  |  उनका  मत  था  कि  प्रजातंत्र  के  कार्य  परिनियत होने  चाहिये  ।  मुझे  उम्मीद थी  कि  उस

 महान  दृष्टा  और  विचारक  की  भांति  हमारे  विधि  मंत्री  भो  वैसा  ही  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 किन्तु  इसमें ऐसी  कोई  भावना  दृष्टिगत  नहीं  हुई  ।

 श्री  रघवीर  सहाय  :  यह  विधेयक  निस्संदेह  ही  महत्वपूर्ण  है  किन्तु  विरोधी

 भावनाओं से  युक्त  भी  है  |  लाभप्रद  की  परिभाषा  नहीं  की  गई  है  ।  ब्रिटेन  में  भी  QeYY

 तक  यही  अवस्था  थी  ।  सभापति  महोदय ने  बिलकूल  ठीक  ही  कहा  था  कि  लाभ पद  का

 इतिहास  तीन  सदियों  से  भी  अ्रधिक  पुरातन  है  कौर  कभी  भी  उसकी  और  निर्मित

 परिभाषा  नहीं  की  सकी  है  ।

 हम  इस  विधेयक  को  पूर्ण  ate  सर्वाग  कह  सकते  हैं  ।  इसमें उन  विभिन्न  पदों  की  अनुसूची

 नहीं दी  गई  है  जो  अनेकता के  प्रगति  नहीं  आते  हें  तथा  जिनके  बारे  में  हमें  अनुशंसा

 से  विमुक्ति  की  घोषणा कर  देना  चाहिये  ।  ae  विधेयक  ag  है  ।  श्राफ  कॉमन्स

 में  प्रस्तुत  किये गये
 बिल  की  पृष्ठ  भूमि  का  उल्लेख  करते  हुए  भी  यह  विधेयक  भ्र भाव ग्रस्त  ही  है  |

 यह  सच  है  कि  सरकार  ने  समिति  की  कुछ  सिफारिशें  स्रोत  की  हें  भ्र ौर  वे  इसमें  सम्मिलित

 भी  हें  किन्तु  वे  सिफारिशें  भी  विवाद  से  परे  नहीं  हैं  ।  वाइस  चांसलर  के  पद  कौर  उसके  कार्य

 के  बारे  में  पिछली  समिति  का  यह  विचार  था  कि  वाइस  चांसलर  को  झ्र पने  दुवेह

 दायित्व का  निर्वाह  करने में  पर्याप्त  समय  देने  की  श्राव्य कता रहती  है  ।  ये  र  पार  ९:

 में
 लगे  रहते  शौर  फिर  संसद्‌  के

 सदस्य  का  कायें भी  निरन्तर  aerate  व्यस्त  होता जा

 रहा है  ।

 इन  नज ् प्रथपुण  शब्दों  से  कोई  व्यक्ति  भ्र सहमत  नहीं  हो  सकता है  ।  फिर  भी  पता  नहीं

 क्यों  वाइस  चांसलर  का  पद  इसमें  सम्मिलित  किया  जा  रहा  शेरिफ  का  कार्य  इतना

 अधिक  है  उस  जैसा  व्यक्ति संसद  का  निर्वाचन  क्यों  लड़ेगा  ब्रिटेन  में  दोरिफ  का  कार्य

 दुहरा है  ।  न्यायपालिका कौर  sara  से  सम्बद्ध  कार्यों की  पूर्ति  उसका  उत्तर  दायित्व

 है  ।

 faaafa  महोदय  :  आप  भाषण  सोमवार  को  जारी  रख  सकते  हैं  |

 इसके  परछाईं
 लोक  सभा  १६  ex  के ग्यारह  बजे  तक  के  लिये

 स्थगित  हुई  ।

 दल  ee

 मूल  अंग्रेजी  में



 o

 oT  VS नक  सं  +  frat

 [  डा  निवार
 ह  दि  १४  १९५७

 श्री  महता  ने  दा पथ  ग्रहण  की  ।

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 विभिन्न  सत्रों में  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  प्रतिष्ठानों  और  वचनों

 के  संबन्ध में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही के  निम्न  लिखित  विवरणों की

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  गई  :--

 (१)  अनुपूरक  विवरण  संख्या
 ५

 (2)  श्रनपूरक विवरण  संख्या  ६

 (३)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १४

 सभा का  कार्य

 वित्त  मंत्री ने  १६  yey F से  प्रारम्भ होने  वाले  सप्ताह  के  सरकारी
 =  ~

 |  ह
 कार्य  के  क्रम  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  |  है

 अनुदानों  की  श्रुति रक  मांगें

 ReYV—¥S  के  लिये  १5  की  age  मांगों  जो  सभा के  समक्ष

 ३  १९५७  कौर ६  १९५७ को  प्रस्तुत  की  गई  at

 समाप्त  हुई  ।
 मांग  संख्या  १८,  CR,  १०४  श्र  १२६  की

 पूरी  पूरी  राशि  स्वीकृत  की  गई
 ।

 विधेयक  पारित

 उद्योग  मंत्री  (  श्री  मनुभाई शाह  )
 ने

 भारतीय  प्रफुल्ल  संशोधन

 १९५७  सभा  द्वारा  विचार  करने
 के

 लिये  प्रस्तुत  किया
 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 ait  खण्ड  वार  विचार  करने  के  थ  विधेयक पारित  किया  गया  ।

 संयुक्त  समिति  को  विधेयक  सामने  का  प्रस्ताव--विचाराधीन

 विधि  मंत्री  (  श्री झ्०  कु०  सेन )  ने  संसद  (  wage  निवारण  )  १९५७

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया ।  विधेयक  पर

 १  १९५८  तक  जनमत  प्राप्त  करन ेके  लिये  इसे  परिचालित करने  का

 संशोधन  श्री  द्वार  च्  द्वारा  प्रस्तुत किया  गया  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  gee

 १६  १८९५७  के  लिये

 संसद  निवारण  )  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव पर

 ax  चर्चा  ;  उत्पादन  शुल्क  (  fasta  महत्व  की  वस्तुएं  )

 विधेयक पर  विचार शौर  जीवन  बीमा  निगम  विधियों  के  विनियोजन  पर  wat  ४


